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 अपनाए  गए  समाज  कल्याण  सम्बन्धी  Welfare  Board  Manipur  59

 उपाय

 2049.  नई  दिल्ली  स्थित  खादी  ग्रामोद्योग
 Complaint  ‘against  Assistant

 Manager  of  Khadi  Gramodyog भवन  के  सहायक  प्रबन्धक  के  विरुद्ध
 Bhawan,  New  Delhi  59

 शिकायत

 2050.  खादी  ग्रामोद्योग  भवन  कर्म  चारी  Memorandum  to  Khadi  and

 सिए दान  नई  दिल्ली  द्वारा  खादी  Village  Industries  Commission,
 Bombay  by  Khadi  Gramodyog

 ग्रामोद्योग  आयोग  बम्बई  को  ज्ञापन  Bhawan  Workers  Association,
 देना  New  Delhi  60

 2051.  नई  दिल्ली  के  खादी  ग्रामोद्योग  भवन  Vacation  of  Godown  by  Khadi

 द्वारा  गोदाम  को  खाली  करना  Gramodyog  Bhawan,
 New  Delhi  60

 2052.  कच्छ  जिले  में  Survey  for  Gandhidham—Lakhpat
 Line  in  Kutch  Distt. धाम  लखपत  लाइन  का  सर्वेक्षण  कार्य
 (Gujarat  State)

 (vi)



 विषय  Subject  gts  Pages

 पता  To  संख्या

 U.S.  Q.  Nos.

 2053.  रेलवे  को  हुई  अत्यधिक  हानि  के  Proposal  to  increase  Third  Class

 Fare  due  to  Excessive  Loss
 परिणामस्वरूप  तीसरी

 to  Railways
 1

 aa
 का

 किराया  बढ़ाने  का  प्रस्ताव

 2054  सौनपुर  और  मुजफ्फरपुर  Shortage  of  Passenger  Trains-

 के  बीच  यात्री  रेलगाड़ियों  की  between  Sonpur  and

 Muzaffarpur  (North  Eastern
 कमी

 Railway)
 '  62

 Rail  Link  between  Chupra  and 2055  छपरा  तथा  मोतीहारी  के  बीच  रेल
 Motihari  (North  Eastern

 लाइन  बनाना
 Rai  lway)  62

 2056  छपरा  को  मोतीहारी  से  मिलाने  के  Construction  of  Bridge  over
 Dumaria  Ghat  to  link  Chupra
 with  Motihari  62--63 लिए  डुमरिया

 घाट  पर  पुल  का  निर्माण

 Offer  from  Fiat  Company  of
 2057  छोटी  कार  कारखाने  के  लिए  इटली

 Italy  for  Small  Car  Plant  63
 की  फिएट

 कम्पनी
 से  प्रस्ताव

 2058  अखिल  कल्याण  Recomméndation  of  All  India
 Social  Welfare  Conference सम्मेलन  की  सिफारि

 2059  Manufacture  of  Swaraj  Tractors स्वराज  ट्  पटरों  का  निर्माण

 2060  हरिद्वार  स्थित  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल  Supply  of  Boilers  by  Heavy
 Electrical  Equipment  Plant,

 इक्विपमेंट  प्लॉट  द्वारा  बायलरों  की
 Hardwar

 सप्लाई

 2061  आसनसोल  जिले  में  रेलवे  कर्मचारियों  Work  in  collieries  affected  by
 strike  of  Railwaymen  in

 की  हड़ताल  के  कारण  कोयला  खानों
 65 Asansol  District

 के  कार्य  पर  प्रभाव

 2062  पश्चिमी  बंगाल  में  इस्पात  के  कारखाने  Setting  up  of  Stee}  Plant  in

 की  स्थापना  West  Bengal  65

 Rehabilitation  of  Physically 2063  विकलांग  व्यक्तियों  का  पुनर्वास
 handicapped  persons

 2064  धनबाद  के  वाणिज्यिक  Gherao  of  Divisional  Commercial
 अधीक्षक  Superintendent  in  Dhanbad कमर्शियल

 का  घेराव

 2065  समस्तीपुर  मंडल  के  Fifteen  point  demands  Submitted
 by  employees  of  Carriage  and सवारी  तथा  माल  डिब्बा  विभाग  के
 Wagon  Deptt.  Samastipur

 कर्मचारियों  द्वारा  प्रस्तुत  पन्द्रह  सुन्नी  division  (North  Eastern

 माँगें  Railway)  67

 (  vii



 विषय  Subject  gts  /Pages

 भरता ०  प्र०  संख्या

 5  Q.  Nos.

 2066  Upgradation  of  Railway  Middle रेलवे  माध्यमिक  गर हारा
 School,  G हि  alilaia arhara  (N.  E.  Rly)

 का  दर्जा  बढ़ाना

 Central  Schéol  at  Samastipur
 2067  समस्तीपुर  में  केन्द्रीय  68

 (North  Eastern  Railway)

 रस्सी

 2068  स्थायी  सहायक  रेल  पथ  निरीक्षकों  के  Transfer  of  Provident  Fund  and

 पद  पर  रखे  गए  कर्मचारियों  के  भविष्य  Service  Records  of  staff  absorbed

 as  Assistant  Permanent  Way
 fafa  तथा  सेवा  अभिलेखों  का

 Inspectors  on  Northern

 हस्तांतरण  Railway

 2069  भारतीय  रेलों  में  अस्थायी  स्टेशन  Temporary  Station  Masters,

 Assistant  Station  Mastefs,
 सहायक  स्टेशन

 Guards,  Ticket  Checkers  and
 टिकट  चैकर  और  बुकिंग  कलक  Booking  clerks  on  Indian

 Railways
 69

 2070  रेलवे  खान  पान  विभाग  को  लाभ  हानि  Profit/loss  incurred  by  Railway

 Catering  Department
 69

 2071  लघु  क्षेत्र  में  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  Legislation  for  development  of

 विधेयक  Small  Scale  Industries

 2072.  1970  में  औद्योगिक  लाइसेंस  जारी  Issue  of  Industrial  Licences
 70

 करना  during  1970

 2073.  रेलवे  कर्मचारियों  को  वर्दियों  की  Non  supply  of  uniforms  to

 Railway  Employees
 सप्लाई  न  किया  जाना

 2074.  Return  on  Capital  Investment  71
 पूजी  निवेश  पर  लाभ

 2075.  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  के  प्रचार  Expenditure  on  Advertising

 अभियान  पर  व्यय  CamPaign  of  Hindustan  Steel
 11-72 Limited

 2076.  पूर्वोत्तर  रेलवे  पर  स्थित  लोहना  रोड  Change  of  name  of  Lohna  Road

 स्टेशन के  नाम  को  बिदेश्वरधाम में
 Station  to  Bideshwardham

 (North  Eastern  Railway)  72
 परिवर्तित  करना

 2077  टाटा  बन्धुओं  और  बिड़ला  बन्धुओं  को  Issue  of  licences  to  Tatas  and

 Birlas
 लाइसेंसों का  जारी  किया  जाना

 2079  73-14 रेलो ंके  लिए  आयात  किए  गए  सामान  Stores  Imported  for  Railways

 2080  लघु  उद्योगों  के  लिए  वनों  पर  आधारित  Forest  b  ed  Industrial  Schemes

 for  Small  Scale  Industries  74
 औद्योगिक  योजनाएं

 राज्यों  में  मद्य  तिषऋ  Prohibition  in  the  States  14
 2081.

 (  viii  )



 विषय  Subject  पृष्ठ  Pages

 पता  प्०  संख्या

 U.S.  Q.  Nos.

 2082.  1968  की  हड़ताल  में  भाग  लेने  वाले  Non  payment  of  Difference  tn

 Wages  to  Temporary  Empfoyees
 फीरोजपुर  के  अस्थायी  कम  चोरियों  of  Ferozepur  who  participated
 को  वेतन के  अन्तर  की *  राशि  की  in  1968  Strike

 अदायगी  न  किया  जाना

 2083  1968  की  हड़ताल  में  भाग  Recovery of  Leave  Salary  earlier

 लेने  वाले  कर्मचारियों  को  पहले  दिये  paid  to.  Employees  who

 participated  in  September,
 गये  छुट्टी  वेतन  को  वसूल  करता  1968  strike

 2084  गुप्तिल-बंगलौर  रेलवे  लाईन  Survey  for  conversion  of

 Guntakal-Bangalore  line में  परिवर्तन  करने  सम्बन्धी
 16

 aq  क्षण
 (Southern  Railway)

 2085  मध्य  प्रदेश  के  लिए  रेलवे  विकास  Railway  development  scheme

 योजना  for  Madhya  Pradesh

 2086  लिए  मध्य  प्रदेश  से  Applications  for  licence  from

 Madhya  Praclesh आवेदन-पत्र

 2087  मध्य  प्रदेश  के  पिछड़े  वर्गों  Funds  allocated  for  Welfare  of
 Backward  classes,  Scheduled

 सुचित  जातियों  और  अनुसूचित  आदिम
 Castes  and  5  heduled  Tribes

 जातियों  के  कल्याण  के  लिए  धन  का  78 of  Madhya  Pradesh

 आबंटन

 2088  मध्य  प्रदेश  में  आदिम  जाति '  विकास  Tribal  Deveiopment  Blocks

 खपड़े  in  Madhya  Pradesh
 8-7

 9

 2089  रेलगाड़ियों  में  मद्यपान  पर  रोक  Ban  on  use  of  liquor  in  trains  7980

 2090  गोमोह  रेलवे  स्टेशन  पर  फलक  लगाना  Plaque  at  Gomoh  station  80

 ta  W 2091  विकास  कार्य  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  Funds  allotted  tO  चह  est  Bengal
 for  development  work को  आबंटित  निधियाँ

 2092  बम्बई  की  उपनगरीय  .  रेलगाड़ियों  में  Rise  in  crimes  on  Bombay

 अपराधों  में  वृद्धि  होता
 Suburban  Railway  Trains  ह  82

 2093  बम्बई  की  उपनगरीय  रेल  व्यवस्थाओं  Persons  killed/injurcd  due  to
 accidents  on  Bombay  suburban में  दुर्घटनाओं  के  कारण  मारे  गएँ/घायल
 Railway  Systems

 gu  व्यक्ति

 2094  Old-age  Pension  Scheme  in दक्षिण  कनारा  जिले  में  वृद्धावस्था

 पेंशन  योजना
 South  Kanara  District

 (  ix  )



 Subject  पुष्ठ  /Pages

 ता ०  To  संख्या

 U.S.  Nos.

 2095.  अजमेर  स्थित  उपमुख्य  लेखा  अधिकारी  Goods  Traffic  debits  raised  in  the

 office  of  Dy.  | डेनी  A.  O.  (TA)
 के  कार्यालय  में  माल

 at  Ajmer  84

 यातायात  के  बारे  में  नाम  खाते  डाली

 गई  राशियाँ

 2096.  उत्तरी  और  मध्य  रेलवे  के  ट्रेन  Work  to  rule  agitation  by  train

 examiners  of  Eastern,  Northern
 परीक्षकों  द्वारा  नियमानुसार  कार्य  85 and  Central  Railway
 करो  आन्दोलन

 2097.  Strike  in  Heavy
 £ ह Dic  ctricals  (India) भोपाल  के  हैवी  इलेक्ट्रीकल्स

 85--86
 लिमिटेड  में  हड़ताल

 Ltd.  Bhopal

 2098.  बिलासपुर  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  में  By-Election  in  Bilaspur
 Parliamentary  Constituency  86

 उप-चुनाव

 2099.  Social  Welfare  scheme  for चण्डीगढ़  के  लिए  समाज  कल्याण

 योजना  Chandigarh  86

 2100.  दिल्ली  स्थित  विदेश  परिवार  लेखा  Deputation  of  staff  for  checking
 purposes  jn  Foreign  Traffic

 कार्यालय  और  अजमेर  स्थित  यातायात
 Accounts  Office  at  Delhi

 लेखा  कार्यालय  में  जाँच  आयोजनों  के  and  Traffic  Accounts

 Office,  Ajmer लिए  कमेंचारियों  की  प्रतिनियुक्ति

 2101.  उत्तर  रेलवे  के  बीकानेर  डिवीजन  में  Commissioning  of  new  Halt

 नये  हाल्ट  स्टेशनों  का  चालू  किया  जाना  Stations  in  Bikaner  Division
 of  Northern  Railway  87-88

 2102.  बीकानेर  डिवीजन  में  Opening  of  new  Railway  Halt
 Stations  on  Bikaner  Division नये  रेलवे  हाल्ट  स्टेशनों  का  खोला

 जाना
 (Northern  Railway)

 2103.  बीकानेर  डिवीजन  के  रेलवे  स्टेलाको  का  Development  of  Railway  Stations
 of  Bikaner  Division  and

 विकास  और  बीकानेर
 construction  Of  Bridges  at

 स्टेशन  पर  पुलों  का  निर्माण  Bikaner  (Northern  Railway)  woo  89

 2104.  स्टेशनों पर  पासंग  कारकों  के  पद  का  Rules  regarding  creation  of  posts
 of  parcel  clerks  at  Stations  89

 सजन  करने  से  सम्बन्धित  नियम

 2105.  भारतीय  रेलवे  की  समस्याओं  के  लिए  Engagement  of  Foreign  Experts

 विदेशी  विशेषज्ञों  की  नियुक्ति
 for  Indian  Railway  problems

 2106.  आन्ध्र  प्रदेश  द्वारा  व्हील
 स  टाट cig  एक्टर  Manufacture  of  Wheeled  Type

 Tractor  by  Andhra  Pradesh
 का  निर्माण

 (x)



 विषय  Subject  पुष्ट  /  ९8865

 पता  प्र॒०  संख्या

 U.  5,  Nos.

 Restoration  of  Datwha  Moti 2107.  महाराष्ट्र  में  1940  में  बन्द  की  गई
 Bagh-Pusad  Railway  line  in

 दर वहां  मोती  बाग-पुसऋ  रेलवे  लाईन  Maharashtra  dismantled
 को  चालू  करना  in  1940

 2108  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  Allotment of  Railway  Catering

 आदिम  जातियों  को  रेलवे  केटरिंग  Stalls  to  Scheduled  Castes  and.
 Scheduled  Tribes  92

 स्टालों  का  आबंटन

 Scholarships  for  Post  Matric 2109  मैट्रिक  के  बाद  कक्षाओं  के  लिए
 Classes  92

 छात्रवृत्तियाँ

 2110  नागपुर  के  बुनकर  समाज  कल्याण  मंडल  Memorandum  submitted  by

 arer  दिया  गया  ज्ञापन  Weavers’  Social  Welfare
 Board.  Nagpur  93

 2111  मध्य  रेलवे  के  छोटी  लाइन  सेक्शन  पर  Diesel  Engines  for  Narrow

 Gauge  Sections  of  Central डीजल  इंजनों  का  चलाया  जाना
 93 Railway

 2112  दतिया  रेलवे  स्टेशन  पर  की  ओर  Raising  of  Eastern  side
 Platform  at  Datia  Railway से  प्लेटफार्म  का  ऊँचा  किया  जाना
 Station  93

 2113  ग्वाल्यिर  से  महीनों  को  ले  जाने  से  Refusal  to  transport  Machinery
 from  Gwalior  94 मना  करना

 21  14  Stoppage  of  Booking  of  Goods जीवाजी  धो सी पुरा  आदि  स्टेशनों

 से  माल  की  बुकिंग  बन्द  करना
 from  Jivajiganj,  Ghosipura  cte.

 Manufacture  of  tractors  by  M/s 2115  अमरीकी  सहयोग  से  मैसर्स  एसकोरटट सू

 द्वारा  ट्रैक्टरों  का  निर्माण
 Escorts  with  American
 Collaboration  95

 2116  gat  रेलवे  में  परिवहन  पर्यवेक्षकों  का  Confirmation  of  Transport

 स्थायीकरण  Supervisors  on  Eastern

 Railway

 2117  लघु  उद्योग  सेवा  संस्थान  का  ब्रिटेन  से  Transfer  of  Small  Industries
 Service  Institute  from

 एरनाकुलम  में  स्थानान्तरण
 Trichur  to  Ernakulam

 (Kerala)  96
 2118  कुरुक्षेत्र  में  दिल्ली  आने  वाली  फ्लाइंग  Prevention  of  collision  between

 मेल  तथा  सवारी  गाड़ी  के  बीच  टक्कर
 Delhi  bound  flying  Mail  and

 Passenger  train  at  Kurukshetra  96
 को  रोकना

 2119.  उत्तर  प्रदेश  नेपाल  सीमा  पर  टनकपुर
 Cultivable  land  along  Tanakpur

 Ghat  on  U.  P.  Nepal  border  97
 घाट  के  साथ  खेती  योग्य  भूमि

 2120.  उप-मुख्य  लेखा  अधिकारी  ( To  To)  Representation  Re,  Anti  Labour

 Policy  by  Dy.  A.  O.  (TA) अजमेर  की  श्रमिक  विरोधी  नीति  के  97.0 Ajmer
 सम्बन्ध  में  अभ्यावेदन

 (  xi  )



 faa  Subject  Pages

 पता  घटना  संख्या

 5.  Q.  Nos.

 2121.  मैसेज  ऐस्कोटंस  लिमिटेड  द्वारा  ट्र  पटरों  Production  of  Tractors  by  M/s.

 Escorts  Limited
 का  निर्माण

 21  ल क  जालन्धर  पठानकोट  सेक्शन  Outlet  to  water  at  a  Lower
 Level  at  Milestone 87

 रेलवे )
 में  मील  पत्थर  ह्  के  स्थान  पर

 Jutlundur-Pathankot  Section निचली  सतह  पर  पानी  की  निकासी  (01121
 Railway)

 2123.  उड़ीसा  लघु  क्षेत्र  उद्योगों
 में  Shortage  of  Steel  for  Small

 Scale  Industries  99 इस्पात  की  कमी

 2125.  Development  of  Small  Scale पश्चिम  बंगाल  में लघु  उद्योगों  का
 99 विकास

 InduStries  in  West
 Bengal

 Suggestion  of  Small  Seale 2126.  वित्तीय  रियायतों  के
 लिए  लघु  उद्योग

 Industries  Board  for  Financial
 सम्बन्धी  बो  का  सुझाव  Concession

 Recommendations  of  Small 2127.  लघु  उद्योग  ais  की  सिफारिशों
 Scale  Industries  Board

 2128.  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  का  विस्तार  Expansion  of  Durgapur
 Plant  10!

 2129.  मान  लाइट  रेलवे  के  प्रतिनिधि  मंडल  Meeting  of  Deputation  of

 Management  of  Martin की  रेलवे  मंत्नी  से  Az
 Light  Railway  with  Railway
 Minister
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 लोक  सभा  वाद-विवाद  अनूदित

 LOK  SABHA  DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION ॥

 eo  —— ee  eee Ses यय  यस्

 लोक  सभा

 LOK  SABHA

 24  1970/3
 1892

 Tuesday,  November  24,  1970/Agrakayana  3,  1892  (Saka)

 लोक  सभा  ग्यारह  बज  कर  दो  मिनट  पर  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  two  minutes  past  Eleven  of  the  Clock

 [  अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 Mr.  छलावा  in  the  Chair  |

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL
 ANSWERS

 TO  QUESTIONS

 हिन्दुस्तान  स्टोल  के  कारखानों  में  काम  के  लिए  प्रोत्साहन

 #301,  श्री  लोबो  प्रभ  :  क्या  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 भारत  में  गेर-सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  कारखानों  में  वैयक्तिक  तथा  सामूहिक  उत्पादन

 को  बढ़ाने  हेतु  ऐसे  कौन  प्रोत्साहन  विद्यमान  हैं  जो  हिन्दुस्तान  स्टील  के  कारखानों  में  नहीं

 हाल  में  वेतन  में  की  गई  वृद्धि  में  क्या  प्रति  व्यतीत  उत्पादकता  को  ध्यान  में  रखा  गया

 और

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनिर्यारग  संचालक  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  :

 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  के  इस्पात  कारखानों  में  वैयक्तिक  तथा  सामुहिक  उत्पादन  को  बढ़ाने  के

 हेतु  पर्याप्त  प्रोत्साहन  विद्यमान  हैं  ।  वास्तव  में  ये  प्रोत्साहन  गें  र-सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  कारखानों

 के  प्रोत्साहन  से  यदि  बेहतर  नहीं  हैं  तो  उनके  समान  अवश्य  हैं  ।
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 और  नये  मजदूरी  समझौते  के  हाल  ही  में  की  गई  बेसन-वृद्धि  कुछ  हद

 तक  जीवनयापन  की  बढ़ती  हुई  की  मतों  को  पुरा  करने  के  लिए  की  गई  है  ।  प्रति  व्यक्ति  उत्पादकता

 को  भी  ध्यान  में  रखा  गया  है  ।  इस  समझौते  में  विशेष  रूप  से  कहा  गया  है  कि  agra

 औद्योगिक  शान्ति  और  सद्भाव  बना  रहेगा  और  श्रमिकों  द्वारा  अधिक  उत्पादन  करने  हेतु  सार्थक

 प्रयत्न  करने  के  लिए  उचित  वातावरण  तैयार  किया  जाएगा  1  ,

 श्री  लोबो  प्रभु  :  मुझे  मंत्री  महोदय  से  यह  जानकर  प्रसन्नता  हुई  है  कि  हिन्दुस्तान  स्टील  में

 कमेंचारियों  को  प्रोत्साहन  दिया  जाता  है  ।  तब  प्रश्न  यह  उठता  है  कि  इस  के  निजी  इस्पात

 कारखानों  में  उत्पादन  अधिक  क्यों है
 ?  जहाँ  तक  हिन्दुस्तान  स्टील  का  सम्बन्ध  इसकी  क्षमता

 केवल  60  प्रतिशत  है  ।  इसकी  उत्पादन  लागत  भी  निजी  क्षेत्र  के  संयंत्रों  की  तुलना  में  aga  अधिक

 है  ।  पहले  मंत्री  ने  कहा  था  कि  यह  एक  ताजमहल  है  जिस  पर  हमें  गर्व  होना  चाहिए  और  यह  एक

 ऐसा  स्मारक  है  जो  दूसरों  के  लिए  एक  उदाहरण  होना  चाहिए  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इन

 प्रोत्साहनों  के  बावजूद  आप  सफल  क्यों  नहीं  होते  ।  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  वे  प्रोत्साहन

 कया हैं  ।

 mene  महोदय  :  नए  शब्दकोष  में  शब्द  अपव्यय  का  द्योतक  माना  गया  है  |

 श्री  लोबो  प्रभ  :  हमें  यह  बताया  गया  है  कि  हमें  इस  पर  गव  होना  चाहिए  ।  ये  लोग  कहते

 हैं  कि  हमें  अपने  इस्पात  संयंत्रों  पर  गव  करना  चाहिए  |

 श्री  मुहम्मद  शफी  कुरेशी  :  प्रत्येक  युनिट  की  अपनी  समस्याएं  दुर्गापुर  की  अपनी

 समस्याएं  हैं  और  भिलाई  तथा  रूरकेला  की  अपनी  समस्याएं  हैं  ।  यूनिट  में  अभी  तक  निर्धारित

 क्षमता  के  अनुसार  उत्पादन  नहीं  हो  रहा  है  ।  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  निर्धारित  क्षमता  के

 अनुसार  उत्पादन  हो  प्रत्येक  यूनिट  की  समस्याओं  को  हल  करने  का  प्रयास  किया  जाता  है  ।

 इन्होंने  उत्पादन  लागत  के  बारे  में  बात  की  है  ।  मैं  निजी  ar
 के

 संयंत्रों
 के

 साथ  तुलना  करते  हुए

 आँकड़े  प्रस्तुत  कर  सकता  हूँ  ।

 प्रति  मीटरी  टन  उत्पादन  की  जो  निर्माण  लागत  दुर्गापुर  में  344  रुपये  है  जबकि

 fecal  में  यह  लागत  348  रुपये  है  तथा  शिलाई  में  315  रुपये  है  और  इसको  में  यह  374  रुपये  है  |

 अतः  निजी  क्षेत्र  की  तुलना  में  हमारी  उत्पादन  लागत  अधिक  नहीं  है  ।

 श्री  लोबो  प्रभु  :  लागत  अधिक  है  ।

 श्री  मुहम्मद  शफी  कुरेशी  :  आप  अच्छी  तरह  तुलना  कर  सकते  हैं  ।  जहाँ  तक  हमारी  ओर

 से  दिये  गए  प्रोत्साहनों  का  सम्बन्ध  हाल  ही  में  हमने  एक  मजूरी  समझौता  किया  है  जिसके  अंतगर्त

 प्रत्येक  गैर-कारीगर  श्रमिक  का  न्यूनतम  वेतन  240  रुपये  होगा  ।  इसके  साथ  ही  अन्य  प्रोत्साहन

 भी  दिये  जाते  हैं  ।  उदाहरण  के  लिए  उत्पादन-प्रोत्साहन  की  व्यवस्था  है  ।  ये  योजनाएं  1961  से  ही

 लागू
 हैं  ।  यदि  हमारे  माननीय  faa  प्रोत्साहन  योजनाओं  का  विवरण  चाहते  हैं  at  उन्हें  इस  सदन

 के  पटल  पर  रखते  हुए  मुझे  प्रसन्नता  क्योंकि  मैं  लम्बा  वक्तव्य  पढ़  कर  सदन  का  अधिक  समय

 नहीं  लेना  चाहता  ।
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 श्री  लोबो  प्रभ  :  यह  आयें  की  बात  है  कि  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  उत्पादन  लागत

 निजी  क्षेत्र  की  लागत  के  समान  होने  पर  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  को  प्रत्येक  वर्ष  कई  करोड़

 रुपये  की  हानि  होती  है  ।  एक  वर्ष  में  30  करोड़  रुपये  तथा  दूसरे  वर्ष  में  39  करोड़  रुपये  की  हानि

 हुई  जबकि  टाटा  को  अपने  विनियोग  पर  कहीं  अधिक  लाभ  हो  रहा  है  और  उसके  शेयरों  का  भाव

 बहुत  ऊँचा  है  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  उत्पादन  लागत  समान  होने  के

 दावे  के  बावजूद  हिन्दुस्तान  स्टील  लिंमिटेड  की  हालत  इतनी  खराब  क्यों  हो  गई  है  कि  कुल

 कर  यह  सरकारी  क्षेत्र  के  गले  में  पत्थर  बनकर  रह  गया  है  ।

 एक  दूसरे  मामले  पर  मैं  एक  अन्य  बहुत  महत्वपूर्ण  प्रश्न  उठाना  चाहता  मैं  यह  मानता

 हूँ  कि  हमारे  कर्मचारियों  को  अधिकतम  सम्भव  वेतन  मिलें  और  वे  विदेशों  में  दिये  जाने  वाले  वेतन

 के  मुकाबले  के  किन्तु  तथ्य  यह  है  कि  थे  वेतन  उत्पादकता  के  अनुपात  में  होने  चाहिएं  अन्यथा

 यह  धन  व्यर्थ  जाएगा  ।  हम  इस्पात  का  प्रयोग  करने  वाले  गरीब  लोगों  की  जेबों  से  धन  दे  रहे

 हम  उन  उद्योगों  से  धन  लेकर  .  दे  रहे  हैं  जो  कई  कामों  में  इस्पात  का  प्रयोग  करते  हैं  ।  अब

 मैं  अपना  विशिष्ट  प्रश्न  पूछता हूं  ।  माननीय  मंत्री  ने  वृद्धि  को  कुछ  सीमा  तक  उत्पादकता  से

 सम्बन्धित  बतलाया  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  ag  किस  सीमा  तक  और  कैसे  उत्पादकता से

 सम्बन्धित  है  ?

 श्री  मुहम्म्द  wal  कुरेशी  :  किसी  यूनिट  की  दक्षता  का  अनुमान  उसके  लाभ  से  लगाया  जा

 सकता है
 ।  किन्तु  सरकारी  क्षेत्र  में  किसी  युनिट  की  कार्यकुशलता  केवल  उसके  लाभ  से  ही  नहीं

 आँकी  जाती  ।

 एक  सानिया  सदस्य  :  किन्तु  मुल्य  बहुत  अधिक  हैं  ।

 श्री  मुहम्मद  शफी  कुरेशी  :  हमने  कमेटी  रियों  के  मकानों  पर  लगभग  80  करोड़  रुपये  ay

 किए  हैं  ।  हमने  चिकित्सा  सम्बन्धी
 कांफी

 दी  हैं  ।  हमने  उन्हें  परिवहन
 तथा  शिक्षा  सम्बन्धी

 कई  अन्य  सुविधाएं  भी  प्रदान  की  हैं  ।

 श्री  रंगा  :  किन्तु  ये  सब  सुविधाएं  अन्य  लोग  भी  दे  रहे  हैं  ।

 श्री  मुहम्मद  शफी  कुरेशी  :  निजी  क्षेत्र  यह  सब  सुविधाएं  लाभ  कमाने  के  उपरान्त  देगा

 किन्तु  सरकारी  क्षेत्र  में  एक  प्रकार  के  आन्तरिक  ढांचे  का  निर्माण  करना  होता  है  ।  इस  क्षेत्र  की

 दक्षता  केवल  लाभ  के  आधार  पर  नहीं  आँकी  जा  सकती  ।

 श्री  लोबो  प्रभु
 :  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  ।  इनके  अनुसार  यदि  az

 कारी  क्षेत्र  में  उत्पादन  को  लागत  अधिक  नहीं  है  तो  लाभ  में  समानता  क्यों  नहीं  है  ।  इन्होंने  कारणों

 तथा  दिये  जाने  वाले  प्रोत्साहनों  के  बारे  में  मेरे  दूसरे  प्रश्न  का  उत्तर  भी  नहीं  दिया

 श्री  रंगा  :  कल्याण  कार्यों  पर  हुए  खच  को  भी  उत्पादन  लागत  में  शामिल  किया  जाता  है  ।

 att  लोबो  प्रभ  am  wal  को  शामिल  किया  जाता  यदि  उत्पादन  लागत  लगभग
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 समान  है  तो  लाभ  भी  आवश्यक  रूप  से  समान  होना  चाहिए  ।  इन्होंने  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  बिल्कुल

 नहीं  दिया  ।

 श्री  मुहम्मद  शफी  कुरेशी  :  यदि  माननीय  सदस्य  प्रोत्साहन  योजना  के  बारे  में  जानकारी

 चाहते  हैं  तो  जसा कि  मैंने  पहले  भी  विवरण  को  मैं  सदन  के  पटल  पर  रख  दूँगा  क्योंकि  ag

 काफी  बड़ा  विवरण  है  ।

 श्री  श्रद्धा कर  सुधार  :  कुछ  मास  पहले  जब  मजदूरी  बढ़  गई  थी  तो  इस्पात  और  लोहे  के

 मुल्यों  में  भारी  व्द्धि हो  गई  थी  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  दोनों  किस  प्रकार  परस्पर

 सम्बद्ध  हैं  ।  हमारी  इस्पात  अर्थ-व्यवस्था  में  हुई  प्रगति  का  यह  वास्तविक  faa  नहीं  है  ।  मैं  सरकार

 से  जानना  चाहता  हूँ  कि  इस्पात  के  मूल्य  में  यह  लोहे  तथा  इस्पात  के  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  को

 तुलना  में  कितनी  है  ?

 श्री  मुहम्मद  शफी  कुरेशी  :  हमने  अभी  तक  इस्पात  के  मूल्य  में  वृद्धि  नहीं  को  है  ।

 श्री  लोबो  प्रभु  :  अभी  हाल  ही  में  45  रुपये  प्रति  मीटरी  टन  की  वृद्धि  की  गई  थी  ।

 श्री  शो  कुरेशी  :  यह  वृद्धि  मजदूरी  बढ़  जाने  के  कारण  हुई
 है

 ।  इस्पात  के  मूल्य

 लड़ीं  बढ़ाए  गए  ।

 श्री  श्रद्धा कर  सुधार  :  इस्पात  के  अन्तर्राष्ट्रीय  मुल्य  की  तुलना  में  यह  कितना  है  ?

 att  मुहम्मद  शफी  कुरेशी  :  मेरे  पास  इस  समय  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  के  साथ  तुलना  करने  के

 लिए  आँकड़े  नहीं  हैं  ।  मुझे  इसकी  जाँच
 करनी

 पढ़ेगी  ।
 कि

 श्री  fo  के०  नयनार  :  पिछली  जनवरी  में  सरकार  ने  7750  रुपये  प्रति  सिटी  टन  के

 हिसाब  से  वुद्धि  की  अनुमति  दी  थी  ।  हमारे  मुल्य  की  तुलना  में  अन्तर्राष्ट्रीय  मुल्य  बहुत  कम  हैं  ।

 जापान  में  यह  637  रुपये  प्रति  मीटरी  जमाने  में  740  रुपये  प्रति  मीटरी  टन  और  ब्रिटेन  में

 777  रुपये  प्रति  मीटरी  टन  है  जबकि  भारत  में  1130  रुपये  प्रति  मीटरी  टन  का  भाव  है  ।  परिणाम

 यह  है  कि  आम  किसान  तथा  लघु  उद्योगों  को  कठिनाई  हो  रही  है  ओर  उनकी  इस्पात

 की  आवश्यकता  पूरा  नहीं  हा  पा  रही  है  ।  मंत्री  महोदय  ने  यह  भी  कहा  है  कि  हमारी  उत्पादन

 लागत  भी  कोई  अधिक  नहीं  है  ।  किन्तु  ये  लोग  ag  कह  रहे  थे  कि  मुल्य  में  वृद्धि  के  कारण  मजदूरी

 कम  कर  दी  जाय  |  ये  लोग  अभी  भी  मजदूरी  कम  करने  पर  जोर  दे  रहे  हैं  जबकि  जर्मनी

 और  जापान  में  अंतर्राष्ट्रीय  मुल्य  भारतीय  मूल्य  से  कम  ‘fea’  और  इनको  को  पिछली  जनवरी है
 में  मुल्य  में  वृद्धि  करने  की  अनुमति  दी  गई  थी  जिसके  परिणामस्वरूप  इन्होंने  एक  वर्ष  में  10

 करोड़  और  6  करोड़  रुपये  का  लाभ  कमाया  ।  किन्तु  लघु  उद्योगों  तथा  आम  जनता  को  अपनी

 इस्पात  की  आवश्यकता  को  पूरा  करने  में  कठिनाई  हो  रही  अंतर्राष्ट्रीय  मुल्य  की  तुलना  में

 भारतीय  मुल्य  में  कमी  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 श्री  मुहम्मद  शफी  कुरेशी  :  यदि  मैंने  माननीय  सदस्य  को  ठीक  तो  इन्होंने  यह  पुछा

 हैं  कि  हमारा  इस्पात  मृत्य  अंतर्राष्ट्रीय  थ  मूल्य  की  तुलना  में  अधिक  है  या  क्रम  ।  इस्पात  के  अंतर्राष्ट्रीय
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 मृत्य  नहीं  होते  ।  प्रत्येक  देश  में  अलग-अलग  मुल्य  होता  है  ।  उदाहरण  के  लिए  दुर्गापुर  में  16
 लाख

 मीटरी  टन  उत्पादन  होता  है  ।  जापान  में  इतनी  क्षमता  वाले  संयंत्र  में  केवल  9,000-10,000  तक

 कर्मचारी  लगाये  जाते  हैं  जबकि  हमने  यहाँ  27,000  कर्मचारियों  को  लगाया  हुआ  है  |

 एक  माननीय  सदस्य  :  क्यों  ?

 श्री  मुहम्मद  शफी  कुरेशी  :  क्योंकि  यह  एक  सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजना  है  भोर  ऐसा

 नता  के  भले  के  लिए  किया  गया  है  ।

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA  :  Mr.  Speaker  sir,  there  is  acule  shortage  of  steel  in
 the  country.  There  is  a  certain  type  of  steel  in  which  there  is  more  than  hundred  per  cent  of

 black-marketing,  as  aresult  of  which  the  industries  of  the  country  have  received  a  severe  set-
 back  due  to  shortage  of  steel.  I  want  to  know  what  steps  are  being  taken  by  the  Government
 to  increase  the  industrial  production,  particularly  पु  the  case  of  small  scale  industries,  and
 to  avoid  such  set-backs  ?

 My  second  question  is  whether  it  isa  fact  that  the  government  is  contemplating  to
 raise  the  prices  of  stecl  and  if  so,  what  would  be  its  cffect  on  the  industries  ?

 THE  MINISTER  OF  STEEL  AND  HEAVY  ENGINEERING  (SHRI  B.  R.  BHA-
 GAT)  :  We  have  no  intention  of  raising  the  prices  of  steel.  As  regards  the  shortage  of  steel,  the
 hon.  Member is  right  in  saying  that  there  is  acute  shortage  of  steel]  in  the  country  due  to
 which  the  price  of  steel  in  the  open  market  has  gone  appreciably  high.  Unfortunately,  at
 the  time  cf  recession  all  instruments  of  control  were  withdrawn,  the  staff  of  the  Controller
 of  Iron  and  Steel  was  reduced  as  also  that  of  the  regional  offices,  because  of  which  we  were
 left  without  any  Means  of  control  over  price  and  distribution  of  steel.  But  we  are  reorganising
 the  system  again.  We  have  recently  made  an  announcement  regarding  the  import  of  steel,
 as  a  result  of  which  the  price  of  steel  has  gone  down  by  three  to  five  hundred  rupees  per
 tonne.  But  we  are  confronted  with  a  serious  problem  relating  to  of  steel  to  the
 small  scale  industries  and  raising  their  production.  As  long  as  we  are  unable  to  do  so,  it
 would  be  difficult  to  control  the  pri¢es,  for  which  we  are  making  efforts.

 श्री  चेंगलराया  नायडू  :  क्या  सरकार  की  नीति  सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजनाओं  को  घाटे

 पर  चलाने  को  है  अथवा  अधिक  उत्पादन  द्वारा  जनता  की  सेवा  करने  की  ।  इस  मामले  में  उत्पादन

 अधिक  नहीं  है  भौर  साथ  ही  घाटा  भी  हो  रहा  है  क्या  सरकार  की  यह  नीति  है  ?  मैं  सरकार  से

 जानना  चाहता  हूँ  कि  उसने  इन  कारखानों  में  प्रति  व्यक्ति  उत्पादन  की  जापान  ar  किसी

 अन्य  देश  के  उत्पादन  से  को  है  ।  यदि  आप  जापान  से  तुलना  करें  तो  हमारा  प्रति  व्यक्ति  उत्पादन

 बहुत  कम  है  ।  ऐसा  क्यों  हो  रहा  है  ?  कया  थे  सरकारी  क्षेत्र की  परियोजनाओं  का  प्रबंध  करने  वाले

 अधिकारियों  की  अयोग्यता  तथा  सरकार  द्वारा  उन्हें  दण्ड  देने  के  स्थान  पर  संसद्  में
 उनका

 पक्ष  लेने

 के  कारण  हो  रहा  है  ।  क्या  सरकार  इन  अधिकारियों  की  भर्त्सना  करेगी  और  उन्हें  नौकरी  से
 निकाल

 देगी  ?

 श्री  ब०  रा०  भगत  :  सरकार  की  नीति  सरकारी  क्षेत्र  के  यूनिटों  को  हानि  पर  चलाने  की

 नही ंहै  तथा  इस  बात  का  पूरा  प्रयत्न  किया  जा  रहा है  कि  सरकारी  क्षेत्र  में  किये  जाने  वाले

 विनियोग  इसमें  इस्पात  संयंत्र  भी  शामिल  लाभ  हो  ।  भारत  में  विद्यमान  परिस्थितियों  को

 तुलना  जापान  की  परिस्थितियों  से  नहीं  की  जा  सकती  ।  यदि  हम  यहाँ  भी  वैसी  परिस्थितियों  का
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 निर्माण  कर  लेते  हैं  तो  मैं  समझता  हुँ  हम  भी  वेर  वकार  fear  सकते  किन्तु  हमें  वैसी

 स्थितियाँ  बनानी  हैं  और  यह  काम  एकदम  नहीं  हू  ती  ।

 श्री  चेंग लरा या  नायडू  :  वर्तमान  मंत्रियों  को  हटाकर  उपयुक्त  मंत्री  रख  दीजिए  ।

 श्री  do  रा०  भगत  :  यदि  यह  इतना  साधारण  होता  तो  कोई  कठिनाई  ही  न

 होती  |

 इसे  सभी  मानते  हैं  कि  यदि  तीनों  इस्पात  संगठनों  में  उत्पादन  46  लाख  टन  तक  बढ़  जाए

 ती  हिन्दुस्तान  स्टील  कमाने  लगेगा  !  यदि  आप  अलग-अलग  लें  तो  भिलाई  अभी  भी  लाभ  कमा

 रहा  है  किन्तु  दुर्गापुर  तथा  रूरकेला  में  होने  वाली  हानि  से  यह  लाभ  लाभ  नहीं  रहता  ।  इसी  प्रकार

 की  उत्पादकता  भी  बहुत  कम  है  जबकि  टाटा  की  उत्पादकता  भिलाई  की  तुलना  में  है  ।

 प्रश्न  निजी  अथवा  सरकारी  क्षेत्र  में  होने  का  नहीं  ।  चाहे  वह  तकनीकी  समस्या  अथवा  प्रबंध  की

 समस्या  या  फिर  अच्छे  औद्योगिक  सम्बन्ध  बनाने  इन  सभी  समस्याओं  को  सुलझाना  है  जिससे

 इन  इस्पात  संयंत्रों  की  उत्पादकता  बढ़ाई  जा  सके  ।

 SHRI  NATHU  RAM  AHIRWAR  :  Sir,  small  industries  have  suffered  a  lot  on  account
 of  the  rise  in  the  price  of  steel.  I  want  to  know  ifthe  Government  is  aware  of  the  fact  that
 the  5661  manufacturers  keep  the  entire  output  with  them  and  then  sell

 it
 in  the  black

 market.

 अध्यक्ष  महोदय  :  भापका  प्रश्न  संगत  भत  मैं  इसको  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।

 SHRI  MADHU  LIMAYE  :  Sir,  the  hon.  Minister  has  himself  admitted  that  the  price
 of  steel  has  gone  very  high  due  to  its  shortage.  1  want  to  know  from  him  the  purpose  for  which

 the  Planning  Commission  and  Planning  Ministry  are  there  ?  Is  it  not  their  duty  to  prepare
 right  estimates  of  the  future  demand  and  to  plan-  for  raising  the  production  ?  They  have

 miscrably  failed.  Will  the  hon.  Minister  take  a  decision  to  dismiss  the  officers  and  the  mem-
 bers  of  the  staff  of  the  present  Planning  Commission  as  also  those  of  Planning  Ministry.

 SHRI  R.  BHAGAT  :  As  regards  the  demand  for  steel,  correct  estimates  have  been
 made.  It  is  a  matter  of  regret  that  as  against  the  installed  capacity  of  9  million  ingots  we
 are  producing  only  6  million  ingots  of  steel.  We  can  meet  the  shortage  by  raising  the  produc-
 tion.  As  regards  the  creation  of  New  capacity,  we  are  taking  steps  to  install  it.  88.0  the  steel

 plants  are  run  to  their  new  rated  capacity  we  shall  be  able  to  mect  the  shortage  otherwise  not
 and  in  that  case  shortage  will  go  on  swelling,  Planning  Commission  is  not  at  fault.  it  has  not
 committed  any  mistake  in  the  matter  of  either  planning  Or  demand.  The  question  jis  of
 utilising  the  investment  so  far  made  to  its  optimum  advantage,  and  of  increasing  the  capacity
 according  to  plan.

 SHRI  MADHU  LIMAYE:  My  question  has  not  been  answered.  What  punishment
 is  going  to  be  given  to  those  who  are  responsible  for  this  failure  ?

 SHRI  MAHARAJ  SINGH  BHARATI  :  Is  it  not  a  fact  that  the  coal  which  is  used  in
 public  sector  has  six  per  cent  extra  ash  content  than  that  in  the  coal  used  in  the  private  sector,
 on  account  of  which  the  production  declines  by  18  per  cent  in-  the  public  sector  and  the  entire
 loss  is  due  to  that,  if  So,  will  the  hon.  Minister  prevail  upon  the  private  sector  to  use  the
 inferior  coal  as  is  used  in  the  public  sector  or  in  the  alternative  पए  ¥ilzd  the  hon.  Minister
 provide  the  same  Superior  coal  as  is  used  by  the  private  sectoi
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 ee:

 SHRI  B.R.  BHAGAT  It  is  nota  fact  that  ash  content  is  more  in  public  Sector

 factories  We  gct  the  coal  after  it  is  washed  in  the  coal  washeries  with  the  minimum  ash

 content  | है॥  15,  however,  quite  another  matter  that  Tata  and  11500  who  have  their  own  old

 coal  mines  get  better  coal  with  a  lesser  ash  content

 att  पीलू  मोदी  :  एक  तरफ  तो  सरकारी  इस्पात  संयंत्र  गर-सरकारी  संयंत्रों  के  समान

 दन
 नहीं

 कर  पा  रहे  हैं  और  इस  कारण  इस्पात  की  भारी  कमी  हो  रही  दसरे  इस्पात
 नियंत्रित

 पदार्थ  है  और  उसकी  कीमत  भी  नियंत्रित  सरकारी  तथा  अन्य  बड़े  उद्योगपतियों  छोटे

 कारखानों  के  लिए  इस्पात  खरीदने  वालों  की  सस्ती  दरों  पर  इस्पात  प्राप्त  हो  जाता  है  ।

 सरकार  तो  छोटे  उत्पादकों  की  सहायता  हेतु  बहुत  शोर  मुक्ति  है  मैं  बहू  जानना  चाहता  हू

 कि  क्या  सरकार  इस्पात  नीति  को  छोटे  उत्पादकों  की  सहायता  करने  की  अपनी  सामान्य  नीति  के

 अनुरूप  बनाएगी  ?

 st  ब०  रा०  भगत  :  जहाँ  तक  इस्पात  के  मुल्य  तथा  वितरण  का  सम्बन्ध  इस्पात  नियंत्रित

 पदार्थ  नहीं  है  ।  इस्पात  की  कीमत  सं  युक्त  संयंत्र  समिति  सरकार  के  परामर्श  a,  निर्धारित  की

 जाती  है  और  चाहे  उपभोक्ता  हो  अथवा  सभी  को  संयुक्त  समान  समिति  द्वारा  निर्धारित

 कीमत  पर  इस्पात  दिया  जाता  है  मौर  उस  पर  कोई  नियंत्रण  नहीं  ।  छोटे  यूनिटों  को  प्राथमिकता  के

 आधार  पर  इस्पात  दिया  जाता  है  ।  सबसे  ऊंची  प्राथमिकता  वाली  मदें  कृषि  अथवा

 निर्यात  से  सम्बन्धित  हैं  ।  अन्य  सभा  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  इस्पात  का  आबंटन  किया  जाता

 है  |  छोटे  यूनिटों  को  संयुक्त  संयंत्र  समिति  द्वारा  निर्धारित  कीमत  पर  इस्पात  दिया  जाता  है  ओर

 यह  संसद्  के  परामर्श  से  नियत  की  जाती  है  ।  इस्पात  पर  किसी  प्रकार  का  नियंत्रण  नहीं  ।  हाल  ही

 में  छोटे  यूनिटों  को  उनकी  आवश्यकताएं  पूर्ण  करने  हेतु  इस्पात  का  उदारतापूर्ण  आबंटन  किया

 गया है  ।

 भारत  में  विधान  परिषदों  का  उत्सादन

 श  302,
 श्री

 दे  ह  च  /  ०  ०  ॥ न  निमित्त

 att  केदार  नाथ  fag

 श्री  पो०  सो०  भिन्न

 क्या  विधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विभिन्न  राज्य  विधान  मण्डलों  द्वारा  की  गई  इस

 आशय  की  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखते  सभी  राज्यों  में  विधान  परिषदों  को  उत्साहित  करने  के

 प्रयोजन  से  संसद्  में  एक  विधेयक  लाने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 fafa  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  :  जी  नहीं  ॥

 संविधान
 का  अनुच्छेद  169  संसद्  को  इस  बात  के  लिए  सशक्त  करता  है  कि  वह  किसी

 तय  में  विधान  परिषद्  को  उत्सादन  करने  के  लिए  विधान  बनाना  केवल  उस  दशा  में  ही  प्रारम्भ
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 कर  सकती  safe  उस  राज्य  की  विधान  सभा  इस  आशय  का  संकल्प  अपेक्षित  बहुमत  से  पारित

 कर  दे  ।  इसलिए  परिणाम  यह  है  कि  संसद्  द्वारा  की  गई  या  की  जाने  वाली  कोई  कार्रवाई  किसी

 राज्य  की  विधान  समा  द्वारा  इस  निमित्त  की  गई  या  की  जाने  वाली  पहल  पर  निर्भर  करती  है  ।

 श्री  दे०  अमित  :  मेरा  विचार  है  कि  द्वितीय  सदन  को  समाप्त  करने  का  प्रश्न  राज्यों

 की  विधान  सभाओं  पर  नहीं  छोड़ना  चाहिए  ।  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  प्रेशर  है  क्यो ंकि  संविधान  निर्माताओं

 ने  पर्याप्त  सोच-विचार  करने  के  बाद  संसद्  के  लिए  द्विसदनीय  प्रणाली  रखी  ।  द्वितीय  सदन  की

 योगिता  जल्दबाजी  से  किये  गए  निर्णयों  को  रोकने  में  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता

 हूँ  कि  क्या  इस  मामले  में  वह  कुछ  निर्देश  जारी  करेंगे  ताकि  इसे  राज्य  विधान  सभाओं  की  इच्छाओं

 पर'न  छोड़ा  जाए  ।

 sft  हनुमन्तेया  :  इसमें  राज्य  विधान  सभाओं  की  इच्छाओं  का  प्रश्न  नहीं  अपितु  संविधान  की

 व्यवस्थाओं  का  प्रश्न  है  ।  हमें  संविधान  की  व्यवस्थाओं  का  अनुसरण  करना  है  |

 डा०  राम  gan  fag  :  उत्तर  प्रदेश  तथा  बिहार  राज्य  की  विधान  सभाओं  ने  बजट  सत्र  के

 दौरान  ऊपरी  सदन  को  समाप्त  करने  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  लिया  था  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हँ  कि

 कया  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  नीति  बनाई  यदि  तो  सरकार  का  इस  मामले  के  बारे  में

 क्या  विचार  है  ?

 थ्रो  हनुमन्तेया  :  माननीय  सदस्य  का  कहना  ठीक  है  कि  उत्तर  प्रदेश  तथा  बिहार  राज्य  की

 विधान  सभाओं  ने  अप्रैल  के  महीने  में  द्वितीय  सदन  को  समाप्त  करने  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव  पास  किये  थे

 किन्तु  अब  वे  मामले  पर  पुरविक़ार  कर  रहे  हैं  ।  बिहार  के  मुख्य  मंत्री  )

 श्री  रवि  राय  :  आप  केसे  जानते  हैं  ?  कौन
 पुनर्विचार

 कर  रहा  है  ?

 ‘oe
 शती  हनुमन्तेया  :  मैं  जानता  हूँ  इसलिए  मैं  तथ्यों  को  सदन  के  सम्मुख  रख  रहा  हूँ  ।  जहाँ  तक

 बिहार  विधान  सभा  का  सम्बन्ध  एक  1970  को  एक  गैर-सरकारी  पहले  प्रस्ताव

 पर  पुनर्विचार  करने  के  लिए  रखा  गया  है  और  इस  सम्बन्ध  में  मुख्य  मंत्री  ने  मुझे  एक  पत्न  भेजा

 ।

 जहाँ  तक  उत्तर  प्रदेश  की  विधान  सभा  का  सम्बन्ध  वहाँ  पहले  से  ही  एक  गैर-सरकारी

 विधेयक  रखा  गया  वहाँ  से  भी  हमें  अनेक  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  कि  वहाँ  प्रस्ताव  को  रह

 किया  जा  रहा  है  ।  जा  सब  विधान  सभायें  यह  निर्णय  कर  लेंगी  कि  द्वितीय  सदन  को  समाप्त

 कर  दिया  जाए  तब  हमें  भी  विधेयक  प्रस्तुत  करने  में  कोई  आपत्ति  नहीं  होगी  ।

 डा०  रास  gan  में  एक  स्पष्टीकरण  चाहता  हूँ  ।  यद्यपि  ऐसा  कहीं  स्पष्ट

 रूप  से  नहीं  कहा  गया  किन्तु  कया  संवैधानिक  शर्तें  यह  अपेक्षा  नहीं  करतीं  कि  इस  मामले  में  राज्य

 सरकार  द्वारा  पारित  प्रस्तावों  के  सम्बन्ध  में  सरकार  एक  विधान  बनाए  और  साथ  ही  क्या  सरकार

 के  लिए  प्रस्ताव  के  पारित  होने  तथा  मुख्य  मंत्री  की  प्रार्थना  के  बीच  इतना  समय  व्यतीत  होने  देना

 उचित है  ?
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 श्री  हनमन्तेया  :  मैं  अपने  faa,  विरोधी  पक्ष  के  के  विचारों  से  सहमत  हूँ  ।  प्रश्न  यहं

 है  :  यदि  सरकार  अथवा  सभा  के  सदस्यों  ने  अभ्यावेदन  न  दिया  होता  तो  जेसा  कि  आप  कहते  हैं  मैं

 वैसा  तुरन्त  कर  देता  किन्तु  अब  जबकि  दोनों  विधान  सभाओं  ने  एक  विशेष  दृष्टिकोण  अपनाया

 सदन  के  लिए  इस  सम्बन्ध  में  थोड़ी  प्रतीक्षा  करना  अधिक  उचित  यदि  कल  वहाँ  प्रस्ताव

 रद  कर  दिया  जाए  तो  हमें  भी  अपनी  की  कई  कार्यवाही  को  रह  करना  पड़ेगा  ।  मामले  को

 किसी  व्यक्ति  विशेष  की  इच्छाओं  पर  नहीं  छोड़ा  जा  सकता  ।  जब  तक  स्थिति  स्पष्ट  न  हमें

 प्रतीक्षा  करनी  होगी  ।

 SHRI  RABI  RAY:  | ६ ए  seems  that  the  Government  is  trying  to  avade  this  question
 just  for  serving  their  implicit  political  interests.  Ts  it  mot  a  fact  that  Bihar  and  1.  P.  State
 Assemblies  have  passed  the  resolution  that  Legislative  Councils  should  be  abolished  and  for

 implementing  it,  Government  should  introduce  a  Bill  in  Lok  Sabha?  When  Bihar  and

 Uttar  Pradesh  Assemblies  have  passed  the  Bill  by  the  required  majority  why  Government
 of  India  is  hesitant  to  take  necessary  action  ?  want  to  know  when  did  he  receive  this  infor

 mation  from  Uttar  Pradesh  and  Bihar  Governments  and  whena  request  was  made  for  the

 approval  of  Government  and  why  the  Government  has  not  placed  the  matter  before  ‘the  Lok
 Sabha ?  The  hon.  Minister  has  just  mentioned  about  the  letter  of  the  Chief  minister of
 Bihar,  I  wish  to  know  as  to  what  he  means  by  final  decision  and  will  he  assure  the  House
 that  the  Bill  will  be  introduced  in  the  Current  session  ?

 SHRI  K:  HANUMANTHAIYA :  There  is  no  question  of  vested  interest  in  this

 matter.

 SHRI  RABI  RAY  :  Sir  my  question  has  not  been  answered.  [  want  to  know  on
 what

 date  did  he  receive  this  information  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  उनका  प्रश्न  यह  था  कि  आपको  राज्य  सरकार  से  इसकी  इत्तला  कब

 मिली ?

 श्री  हनुमग्तया  :  जहाँ  तक  बिहार  का  सम्बन्ध  है  हमें  उनकी  ओर  से  एक  तार  30

 1970  को  तथा  एक  पत्न  23  1970  को  प्राप्त  किन्तु  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार से  हमें

 कोई  पत्र  नहीं  प्राप्त  हुआ  ।  केवल  वहाँ  की  सभा  के  अध्यक्ष  ने  इस  सदन  के  अध्यक्ष  को  सूचना  भेजी

 है
 और  न  सामान्य  प्रक्रिया  के  अनुसार  गृह-मंत्रालय  अथवा  विधि-मंत्रालय  को  कोई  सुचना  दी

 गई  |  किन्तु  मैं  इस  तकनीकी  औपचारिता  पर  अड़ना  नहीं  चाहता  ।  सदन  गेर-सरकारी  विधेयक  पर

 विचार  कर  सकता  है  और  विधेयक  के  पारित  करने  पर  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  ।

 SHRI  RABI  RAY  :  Why  the  Government  is  not  bringing  forth  the  legislation  ?  While
 replying  to  this  question,  the  hon.  Minister  has  himself  admitted  that  they  do  not  have  any
 difficulty  regarding  U.  When  there  is  no  difficulty  then  why  hon,  Minister  is  not  introducing
 the  Bill  in  this  session  ?

 श्री  हनुमन्तेया  :  मैं  उन्हें  आश्वासन  देता  हूँ  कि  इस  सम्बन्ध  में  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री

 से  बात  करूँगा  तथा  यदि  आपकी  इच्छा है  और  कोई  कठिनाई  न  हुई  तो  मैं  विधेयक  प्रस्तुत

 करूगा  |

 श्री  श्रीचंद  गोयल  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  निक  श  ग  पुरा  करने  के  लिए

 विधान  सजा  बा ह्  न  घान  सभा  aw  प्रस्ताव  पारत  करना  पया क्या  दो  तिहाई  बहुमत  से  राज्य  पत्त  नहीं  ।  पुनर्विचार
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 का  प्रश्न  इसमें  कैसे  उठता  है  ?  सम्पूर्ण  संविधान  को  पढ़  डालने  पर  भी  कोई  ऐसा  अनुच्छेद  नहीं

 दिखाई  देता  जिसमें  सारे  मामले  पर  पुर्नविचार  करने  कें  सम्बन्ध  में  निदेश  दिये  गए  हों  ।  मंत्री

 महोदय  किस  कानून  का  आश्रय  लेकर  मामले  पर  पुर्निवचार  करना  चाहते  हैं  ?  मैं  यह  जानना

 चाहता  हूँ  कि  देश  के  कितने  राज्यों  की  विधान  सभाओं  में  द्विसदनीय  प्रणाली  तथा  क्या  इस

 सम्बन्ध  में  सब  राज्यों  में  एकरूपता  नहीं  होनी  बजाए  इसके
 कि  कुछ  राज्यों  में  एक  सदन

 हो  तथा  कुछ  में  दो  ।  वर्तमान  वित्तीय  कठिनाई  को  देखते  हुए  क्या  सरकार  राज्य  सभा  के  उन्मूलन  के

 प्रश्न  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 aft  हनुमन्तेश्ा  :  मैं  भी  अपने  माननीय  faa  की  भाँति  संवैधानिक
 का

 आश्रय

 लेता ਂहूं  अतः  उस  विषय  पर  हमारा  मतभेद  नहीं  ।

 जहाँ  तक  द्विसदनीय  प्रणाली  वाले  राज्यों  का  सम्बन्ध  है  उनके  नाम  हैं  :  आंध्र

 तमिलनाडु  तथा  उत्तर  प्रदेश  ।

 श्री  गुलाम  मुहम्मद  बख्शी  :  जम्मू  तथा  कश्मीर  भी  ।

 श्री  हनुमन्तेया  :  अब  बिहार  तथा  उत्तर  प्रदेश  के  मामले  विचाराधीन  हैं  ।

 जहाँ  तक  राज्य  सभा  के  सम्बन्ध  में  मेरे  माननीय  faa  sr  विचार  ag  भारत  के  लिए

 ठीक  नहीं  है  ।  वह  सभी  राज्य  सरकारों  तथा  सभी  ऊपरी  सदनों  का  उन्मूलन  करना  चाहते  हैं  और

 भारत  में  ऐसा  करना  संभव  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  इतने  प्रश्नों  की  अनुमति  दे  दी  है  किन्तु  हम  किसी  भी  निर्णय  पर

 नहीं  पहुँच  पा  रहे  हैं  ।  मुझे  कुछ  समय  पूर्वे  उत्तर  प्रदेश  के  अध्यक्ष  से  इस  सम्बन्ध  में  सुचना  प्राप्त

 हुई  थी  और  कम  से  कम  मैं  उसका  अन्तिम  उत्तर  देने  की  स्थिति  में  नहीं  हूँ  ।  इसके  लिए  आपकों

 विधान  प्रस्तुत  करना  है  किन्तु  स्थिति  को  सदा  के  लिए  स्पष्ट  कर  देना  पंजाब  ने  भी  इस

 पर  पुरविक़ार  करने  के  सम्बन्ध  में  मुझसे  बातचीत  की  है  ।  किन्तु  मैंने  उन्हें  कि  इस  विषय

 में  मैं  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।  इसी  प्रकार  बंगाल  में  भी  कुछ  लोग  पुर्निवचार  करना  चाहते  थे  किन्तु

 मैंने  उन्हें  इन्कार  कर  दिया  भर  फिर  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  भी  लोक  सभा  के  अध्यक्ष  को  सुचना

 दी  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  कसोटी  या  कुछ  निर्देश  निर्धारित  किए  जाने  चाहिएं  |  चाहे  उनका  विचार

 पुरविक़ार  करने  का  हो  अथवा  नहीं  यह  आपको  निश्चय  करना  है  कि  मामले  में  क्या  कोताही
 करनी  है  तथा  इस  सम्बन्ध  में  संवैधानिक  स्थिति  क्या  है  जिससे  कि  सभी  सन् देहों  का  निराकरण

 किया  जा  सके  |

 शमी  हनुमन्तंया  :  संवैधानिक  स्थिति  यह  है  कि  यदि  कोई  प्रस्ताव  पारित  किया  जाता  है  और

 यदि  ag  रह  नहीं  होता  तो  उस  पर  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  ।

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  ऐसा  कहाँ  लिखा  है  ?  क्या  संविधान  में  कोई  ऐसी  व्यवस्था

 श्री  रवि  भाप  स्वयं  संविधान  सभा  के  सदस्य  थे  ।  संविधान  अत्यन्त  स्पष्ट  है  ।

 शमी  हनुमन्तेया  :  जहाँ  तक  स्पष्टीकरण  के  सम्बन्ध  में  आपका  निर्देश  मैं  आपको  तथा
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 सदन  को  यह  आश्वासन  देता  हूँ  कि  स्थिति  को  स्पष्ट  करने  के  लिए  शीघ्र  कार्यवाही  की  जाएगी  |

 केवल  मुझे  संयुक्त  विधायक  दल  से  परामर्श  करने  दीजिए  ।  मेरे  विचार  में  एकात्मक  रूप  से
 कमला  सन्त

 वाही  करने  को  अपेक्षा  आप  सब  लोग  मुझे  संयुक्त  fae  lan  पल  से  परामर्श  करने  देना  चाहेंगे  |

 एक  माननीय  सदस्य  :  क्यों  ?

 श्री  रवि  राय  :  ag  बेतुकी  बात  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  सरकार  का  इससे  कोई  सम्बन्ध  नहीं  विभिन्न  राज्यों  द्वारा

 प्रस्ताव  पारित  करने  के  उपरान्त  भेजी  मात्र  सुचना  ही  सरकार  के  लिए  विधान  प्रस्तुत  करने

 के  लिए  पर्याप्त  थी  ।  मुझे  स्मरण  है  कि  जब  इस  प्रश्न  पर  जोर  डाला  गया  तब  भूतपूर्व  विधि  मंत्री

 ने  सदन  को  ag  आश्वासन  दिया  था  कि  सरकार  इस  पर  विचार  करेगी  तथा  इस  सम्बन्ध  में

 विधेयक  प्रस्तुत  किया  जाएगा  ।  मैं  यह  जानना  हूँ  कि  संविधान  के  कौन  से  अनुच्छेद  में  इस

 बात  की  व्यवस्था  है  कि  जब  तक  प्रस्ताव  रद्द  नहीं  किया  सरकार  को  प्रतीक्षा  करनी  चाहिए  ?

 ऐसी  कोई  संवैधानिक  व्यवस्था  नहीं  है  और  इस  प्रकार  तो  कभी  भी  कोई  विधान  पारित  नहीं  हो

 सकता  ।

 विशेषकर  मैं  दोनों  सूचनाओं  के  बीच  के  समय  के  अन्तर  को  जानना  चाहता  हूँ  ।  केन्द्र

 सरकार  को  बिहार  तथा  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  से  यह  सुचना  कब  प्राप्त  हुई  कि  प्रस्ताव  पारित

 कर  दिया  गया  है  तथा  किस  तारीख  को  दूसरा  पत्न  और  इस  समय  के  दौरान  मामले  पर

 पुनर्विचार  क्यों  नहीं  किया  गया  तथा  क्या  मंत्रि-परिषद्  ने  इस  बारे  में  कोई  fora  किया  है  ?

 थी  हनुमन्तेया  :  जहाँ  तक  पहले  प्रश्न  का  सम्बन्ध  है  संविधान  को  विरोधी  दलों  की

 कृति  से  लागू  करना  gar

 श्री  नाथ  पाई  :  कौन-से  अनुच्छेद  में  ऐसा  लिखा  है  ?

 SHRI  MADHU  LIMAYE:  Sir,  1  1156  on  a  point  of  order,  The  Law  Minister  was
 himself  a  Member  of  the  Constituent  Assembly.  You  know  very  well  that  the  Constitution
 has  conferred  the  right  to  express  their  opinion  about  the  councils  on  the  Legislative
 Assemblies.  When  a  Legislative  Assembly  adopts  a  resolution  by  a  two-thirds  majority,  the
 Parliament  has  aright  to  express  its  views  about  that.  A  reference  was  again  made  to
 the  Committee  about  the  Private  Member’s  Bills.  The  Committee  has  placed  this  Bill  in  ‘B’

 category,  showing  disregard  to  the  wishes  of  the  House.  Which  is  the  way  now  for  the  Parlia-
 ment  to  express  its  views  ?  This  is  a  sovereign  body.  It  should  be  given  an  opportunity.  If
 the  House  does  not  favour  the  Bill  it  must  fail,  But  you  lave  no  right  to  cause  any  obstruc-

 tion  or  to  stand
 like  a  wall  in  its  way.

 at  नाथ  पाई  :  सेरा  साधारण  सा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  आपने  संविधान  के  विषय

 में  कही  गई  नई  बात  को  सुना  होगा  ।  उन्होंने  अत्यन्त  स्पष्ट  रूप  से  कहा  है  कि  संविधान  को  विरोधी

 दलों  की  सम्मति  से  लागू  किया  जा  सकता  है  ।  विरोधी  दलों  के  सहयोग  का  होना  आवश्यक  है  क्यों

 कि  किसी  भी  विधेयक  को  पारित  करने  के  लिए  दो-तिहाई  बहुमत  की  आवश्यकता  होती  है  ।  मैं  यह

 जानना  चाहता  हूँ  संविधान  के  अनुच्छेद  में  ऐसा  कहा  गया  कि  उसकी  क्रियान्विति  के  लिए

 विरोधी  पक्षों  की  स्वीकृति  आवश्यक  है  ।  में  इस  सम्बन्ध  में  विशिष्ट  उत्तर  चाहता  हूँ  ।

 रहे
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 श्री हन
 इ  काक

 मेर न  थ
 al हपुनन्तना  :  स्पष्ट  उत्तर  यही  है  कि  में  विरोधी  दलों  की  सद्भावना  चाहता

 ह  |

 शी  रवि  राय  :  वह  विधेयक  पेश  कर  ।

 श्र  हनुमन्तेया  में  विधेयक  पेश  कहूँगा  ।  ,  मेरा  आप  से  निवेदन  है  और  म

 चाहता  कि  यह  विधेयक  सम्मान  तथा  सर्वसम्मति  से  पारित  हो  ।  यदि  माननीय  सदस्य  मुझे

 संयुक्त  विधायक  दल  सरकार  के  नेताओं  से  परामशं  करने  का  अवसर  दें  १  #
 )

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  त्रिवेदी  :  क्यों  ?

 at  हनुमन्तेया  :  में  माननीय  मित्र  श्री  मधु  लिमये  की  बात  से  सहमत  हूँ  कि  समाप्ति  के

 लिए  रास्ता  स्पष्ट  है  ।  यदि  वातावरण  अच्छा  हो  तो  हमें  इसके  लिए  आगे  की  कार्यवाही  करनी

 हिए  eeere चा  ह

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  उन्होंने  मेरे  एक  भी  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  है

 नो ै अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  हनुमन्तया  मेरे  विचार  ।  मेरे  fat  आपको

 क्या  हो  गया  है
 ?

 इस  व्यवस्था  के  प्रश्न  का  मेरा  क्या  उत्तर  चाहिए  ?  आप  विधि  मंत्री  क्या

 आप  इस  बारे  में  मुझे  साह  दे  सकते  हैं  ?

 एक  सानिया  सदस्य  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  मुझे  पहले  व्यवस्था  के  प्रश्न  पर  कार्यवाही  करने  दें  ag  श्री

 पाई  द्वारा  उठाया  गया  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  कि  क्या  विरोधी  दलों  का  परामर्श  लेने  की  कोई  आव

 प्रवक्ता  है
 ?

 वह  अनुच्छेद  कहाँ  है
 ?

 प्री  रवि  राय  :  जब  आपने  कोई  वचन  दिया  है  तो  आपको  उसे  पुरा  करना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्नों  कोई  अन्त  नहीं  होगा  ।  में  समझता  हूँ  कि  मंत्री  महोदय  को

 समस्त  स्थिति  का  अध्ययन  करना  चाहिए  |

 श्री  tia  राय  हा  |

 श्री  नाथ  पाई  :
 क्या  मंत्रियों  की  सद्भावना  संविधान  की  आवश्यकता  2

 ?  क्या  हम  इसे

 उस  स्तर  तक  ऊँचा  उठाने  जा  रहे  हैं  कि  मंत्रियों  को  सदभावना
 क  क  ण  क  १

 अध्यक्ष  महोदय  :
 में  उन्हें  इस  कठिन  स्थिति

 से  मुक्त  करने  जा  रहा  हूँ  ।  बस  इतनी  हो  बात

 है

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  मेरे  किसी  भी  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया है  ।  व्यवस्था  का

 न्यून  उठाया  TAT  था  |
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 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रश्न  के  पश्चात्  हम  दुविधा  में  पड़  गए  हम  इस  पर  विचार

 करें  ।

 शो  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  जब  आपने  दूसरे  प्रश्नों  पर  चर्चा  करने  की  अनुमति  दे  दी  थी  तब

 मेंने  उस  स्पष्ट  तारीख  को  जानना  चाहा  था  जब  प्रथम  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  था  ।  आप  मेरे  प्रशन  का

 उत्तर  दिलवाना  नहीं  चाहते  हैं  ।  इंसी  बीच  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाया  गया  था  ॥

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  खेद है
 ।

 श्री  सुरेशना  द्विवेदी  :  मैंने  विशेष  प्रश्न  किये  थे  ।  मैं  यह  जानना  चाहूँगा  कि  बिहार

 विधान  सभा  में  प्रस्ताव  स्वीकृत  किये  जाने  के  पश्चात  सरकार  को  बिहार  के  मुख्य  मंत्री  की  ओर  से

 प्रथम  सुचना  कब  मिलो  थी  ।  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  भूतपूर्व  विधि  मंत्री  ने  सदन  में  कहा  था  कि

 उन्हें  बिहार  के  मुख्य  मंत्री  की  ओर  से  सुचना  धातु  हुई  है  और  वह  आगामी  सत्न  इस  प्रस्ताव

 पर  मंत्रिमंडल  द्वारा  विचार  किये  जाने  के  पश्चात्  एक  विधेयक  पेश  करने  वाले  हैं  ?  क्या  मंत्रिमंडल

 द्वारा  विचार  किये  जाने  के  पश्चात्  सरकार  ने  विचार  किया  और  विधि  मंत्रालय  को  यह  जानने  के

 लिए  कि  ag  इस  पर  पुर्नविचार  कर  रहे  हैं  अथवा  मुख्य  मंत्री  को  पुनः  पत्न  लिखने  के  लिए

 सलाह  इसलिए  इसमें  विलम्ब  हो  गया  है  ?

 श्री  हनुमन्तया  :  बिहार  विधान  सभा  ने  3  1970  को  प्रस्ताव  पारित  किया  था  ।  मैंने

 तारीख  बता  दी  है  ।  मेंने  मुख्य  मंत्री  के  तार  की  भी  तारीख  बता  दी  है  जिसमें  लिखा  है  :

 ह
 [-7-1970  को  श्री  बिद्या कर  विधायक  ने  सभा  में  एक  इस  आशय  का  गेर-सरकारी

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  कि  सभा  द्वारा  पारित  उक्त  संकल्प  दिनांक  3  1970  को  7

 1974  से  पूर्व  लागू  न  किया  जाये  ।  इस  गैर-सरकारी  संकल्प  पर  समयाभाव  के  कारण

 विवाद  समाप्त  नहीं  हो  सका  और  पीठासीन  अधिकारी  ने  इसे  आगामी  aa  के  लिए  स्थगित

 कर  दिया  ।  इस  प्रकार  यह  मामला  सभा  के  समक्ष  अनिर्णीत  पड़ा  है  ्

 अध्यक्ष  महोदय  :  उनका  प्रशन  है  :  आपके  पूर्ववर्ती  ने  इसके  बारे  में  सभा  में  कोई

 टिप्पणियाँ  कीं  और  टिप्पणियाँ  क्या  थीं  और  आप  उन्हें  मानते  हैं  अथवा  नहीं  ?  यह  विशेष

 प्रशन है

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  गैर-सरकारी  प्रस्ताव  के  वहाँ  प्रस्तुत  किये  जाने  के  पश्चात्  जो

 समाचार  उसके  बारे  में  मंत्री  महोदय  कह  रहे  हैं  ।  वहाँ  geal  स्वीकृत  किये  जाने  के  पश्चात्

 कब  प्रथम  सूचना  मिली  थी  ?  मंत्री  महोदय  समस्त  मामले  में  भ्रान्ति  उत्पन्न  करने  का  प्रयास  कर

 रहे  हैं  ।

 श्री  हनुमन्तेया  :  कोई  भ्रान्ति  बात  नहीं  है  ।  राज्य  विधान  सभा  द्वारा  प्रस्ताव  पारित

 ग्या  था  | किये  जाने  के  बाद  इसे  3  1970  को  भेजा wl  ब

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  यह  27  अप्रैल  को  मिला  था  ।  इस  पर  काय बाहों  में
 इतना

 बिलम्ब  क्यों  किया  जाए  ?
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 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  इसे  आपके  समक्ष  रख  रहे  हैं  ।

 श्री  gto  alo  उसी  सत्र  में  जब  यह  प्रस्ताव  बिहार  विधान-परिषद  को  समाप्त

 करने  के  लिए  पारित  किया  गया  था  तो  उस  प्रस्ताव  को  आधे  से  अधिक  सदस्यों  ने  अपने  हस्ताक्षर

 करके  प्रस्तुत  किया  था  ।  उसी  aa  न  किਂ  किसी  अन्य  सत्र  में  उस  प्रस्ताव  पर  बिहार  विधान

 सभा  द्वारा  विचार  किया  गया  परन्तु  उस  पर  विचार  पुरा  न  हो  सका  ।  सभा  ने  उसे  स्थगित

 कर  दिया  *  *  मुझे  अपनी  बात  कहने  का  मौका  दिया  जाए  ।

 श्री  सुर न्र नाथ  द्विवेदी  :
 जब

 विधेयक  आए  तब  वह  बोल  सकते  हैं  ।

 श्री  gto  ना०  तिवारी  :  यह  उसी  सत्र  में  घटित  हुआ  ।  क्या  में  यह  जान  सकता  हूँ  कि

 क्या  अध्यक्ष  तथा  सरकार  को  बिहार  विधान  सभा  के  अध्यक्ष  की  ओर  से  कोई  समाचार  मिला  जिसमें

 वहाँ  के  अध्यक्ष  ने  बिहार  विधान  सभा  द्वारा  अन्तिम  fara  लिए  जाने  तक  उनसे  इस  प्रस्ताव  पर

 हो  रहे  विचार  को  स्थगित  करने  का  अनुरोध  किया  था  क्योंकि  उस  मामले  पर  वहाँ  पर  पुनर्विचार

 किया  जा  रहा  था  ?

 att  हनु सस्ते या  :  हाँ  ।

 श्री  ही०  ना०  क्या  मंत्री  महोदय  के  कहने  का  यह  मतलब  है  fas  जहाँ  संवैधानिक

 उपबन्ध  स्पष्ट  हैं  और  जहाँ  संविधान  की  कतिपय  निश्चित  अपेक्षाओं  की  पूर्ति  करके  सम्बद्ध  राज्य

 विधान  सभाओं  के  प्रस्तावों  को  कार्यान्वित  करने  के  बारे  में  केन्द्र  को  कार्यवाही  करनी  वहाँ

 अन्तरिम  अवधि  का  उपयोग  राजनी  तिक  चालें  चलने  के  लिए  किया  जायगा  ताकि  सम्बद्ध  राज्य

 विधान  सभाओं  द्वारा  पारित  प्रस्ताव  वापस  ले  लिए  जायें  ?  क्योंकि  बिहार  विधान  सभा  और  उत्तर

 प्रदेश  विधान  सभा  द्वारा  प्रस्ताव  पारित  करने  के  पश्चात्  उन  पर  केन्द्र  द्वारा  कार्यवाही  करने  में

 काफी  विलम्ब  हो  रहा  है  ।  क्या  हम  यह  समझें  कि  सम्बद्ध  राज्यों  में  राजनीतिक  चालों  के  कारण

 संवैधानिक  दायित्वों  को  निभाने  कार्यवाही  स्थगित  की  जायगी  ?  मंत्री  महोदयਂ  के  उत्तर

 मटोल  करने  वाले  हैं  और  उनसे  प्रतीत  होता  है  कि  राजनीतिक  चालें  चली  जा  रही  हैं  और

 निक  उपबन्धों  का  अनुसरण  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  हनुमन्तया  :  माननीय  सदस्य  ने  ईश्वर  का  नाम  लिया  मेरे  विचार  से  ऐसा  करना

 इस  मामल  से  संगत  नहों  है  ।  जहाँ  तक  इस  सरकार का  प्रश्न  कोई  राजनैतिक  चाल  इसमें  नहीं

 यह  तो  केवल  राज्य  विधान  सभाओं  में  मतभेद  के  कारण  हुआ  है  और  पक्ष-विपक्ष  की  सब  बातों

 पर  जाँच  को  जा  रही  इसमें  न  तो  कोई  टालने  वाली  बात  है  और  न  ही  विचलित

 होने  की  है  ।  यह  तो  राज्यों  में  विद्यमान  राजनीतिक  स्थिति  के  अनुरूप  सीधा  बर्ताव  है  ।

 भी  ही०  नाम  मुकर्जी  :  मैंने  जी  बात  पूछी  थी  ae  बिल्कुल  स्पष्ट  थी  ।  क्या  विधान  सभा

 के  किसी  प्रस्ताव  जो  आवश्यक  समय  तक  अनिर्णीत  पड़ा  केन्द्रीय  कानून  लागू  किया

 जाएगा
 ?

 यह  बात  क्यों  नहीं  मानी  गई  ?  इसका  क्या  कारण  है  ?  इसलिए  मैंने  राजनीतिक  चाल

 बाकी  भौर  कुछ  मैं  नहीं  जानता  हूँ  ।  इसे  लागू  क्यों  नहों  किया  जाता  ऐसा  देखा  गया

 है  कि  संवैधानिक  उपबन्ध  की  शंका  के  साथ  टिप्पणी  की  जाती  है  ।  सरकार  यह  आशा  नहीं  कर
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 सकती  है  कि  किसी  विधान  सभा  द्वारा  पारित  किसी  प्रस्ताव  को  वही  विधान  सभा  रह  यदि

 केन्द्रीय  सरकार  इस  पर  विचार  नहीं  करती  है  तो  कुछ  दाल  में  काला  है  |

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  खड़े

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रकार  प्रश्नों  का  कोई  अन्त  नहीं  जो  साधारण  प्रश्न  मंत्री

 महोदय  को  स्पष्टतया  समझना  वह  यह  है  ।  वह  इस  सभा  में  बाद  में  कभी  या  तो  घण्टे

 की  चर्चा  के  दौरान  या  और  किसी  समय  इस  प्रश्न  का  उत्तर  दे  सकते  हैं  ।  एक  बार  जब  यह  प्रस्ताव

 विधान  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में  लोक  सभा  में  भेजा  गया  है  तो  क्या  कोई  संवैधानिक  उपबन्ध  है

 जिसके  अनुसार  पहले  प्रस्ताव  को  खण्डित  क्रिया  जाकर  दूसरा  प्रस्ताव  पेश  करके  उसे  लोक  सभा  से

 वापस  ले  जबकि  लोक  सभा  में  उस  पर  चर्चा  चल  रही  है  ?  दुसरा  प्रश्न  यह  है  कि  क्या

 सरकार  प्रस्ताव  प्राप्त  करने  के  पश्चात्  कानून  बनाने  के  लिए  बाध्य  है  अथवा  यह  सरकार  के  लिए

 विकल्प  है  ?  दो  बातें  हैं  ।  मंत्रो  महोदय  को  इस  प्रश्न  का  समय  उत्तर  देने  की  आवश्यकता  नहीं

 है  क्योंकि  मैं  अगला  प्रश्न  ले  रहा  हूँ
 क  थे  थे

 थ्रो  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  इस  प्रश्न  पर  मंत्री  महोदय  को  आपके  निदेश  के  अनुसार  वक्तव्य

 देना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  बाद  में  संवैधानिक  प्रशन  पर  वक्तव्य  दें  क्योंकि  प्रत्येक

 व्यक्ति
 ७  क  ७  ७.

 श्री  नाथ  पाई  :  यदि  संभव  हो  तो  मंत्री  महोदय  अध्ययन  करने  के  च  सुलझा  gan
 बताया  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  से  मंत्री  को  इस  विषय  पर  माननीय  सदस्य  से  सलाह

 करनी  चाहिए  ।

 इस्पात  के  मुल्य  में  वृद्धि

 +

 #303.  श्री  सीताराम  केसरी  :

 श्री  एस०  एस०  कृष्ण  :

 श्री  रघुवीर  fag  शास्त्री  :

 क्या  इस्पात  तथा  भारों  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेगे  कि  :

 क्या  इस्पात  उद्योग  सम्बन्धी  संयंत्र  मजूरी  वार्ता  समितियाँ  द्वारा  हाल  में  किये  गए

 समझौते  से  इस्पात  की  उत्पादन  लागत  42  से  44  रुपये  प्रति  मीटरी  टन  बढ़

 क्या  उद्योग  ने  इस्पात  के  विक्रय  मृत्य  में  वृद्धि  करने  की  माँग  की  और

 कया  सरकार  ने  मूल्यों  में  वृद्धि  करने  सम्बन्धी  निर्णय  कर  लिया  है  और  यदि  तो

 उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 (Saka)

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  :

 ऐसा  अनुमान  है  कि  इस  समझौते  से  मुख्य  उत्पादकों  पर  लगभग  23  करोड़  रुपये  प्रति  ae

 at  बोझ  पड़ेगा  ।  विक्रेय  इस्पात  के  उत्पादन  की  निर्धारित  क्षमता  पर  इसका  बोझ  34  रुपये  प्रति

 टन  के  लगभग  बरता  है  ।

 (a)
 att

 इस  समय  इस्पात  के  geal  में  सामान्य  वृद्धि  करने  का  कोई  इरादा  नहीं  है  ।

 SHRI  SITARAM  KESRF  :  Mr.  Speaker,  Sir,  the  hon.  Minister  has  said  they  do  not
 intend to  increase  the  price  of  steel,  will  the  hon.  Minister  announce  from  the  floor  of
 the  House  that  they  would  not  increase  the  price  of  steel  during  the  coming  two  years,  01
 one  year  ?

 THE  MINISTER OF  STEEL  AND  HEAVY  ENGINEERING  (SHRI  B.

 BHAGAT):  It  is  not  possible  to  say  like  this.  have  stated  the  jntention  of  the  Government
 that  at  present  there  is  no  intention  of  increasing  the  price.

 SHRI  5171 / 1२९८ १  KESRI  :  As  has  been  pointed  out  during  the  discussion  on  the  first
 question  and  also  during  the  supplementary  questions,  the  price  of  steel  which  is  imported
 from  foreign  countries  is  lover  than  the  steel  of  this  country  and  whereas  the  iron-ore
 imported  by  Japan  contains  48  per  cent  of  iron,  the  iron-ore  used  by  our  steel  industries
 contain  62  per  cent  of  iron,  so  I  would  |ike  to  know  as  to  why  the  price  of  steel  imported  from
 Japan  is  lower  than  the  indigenous  steel  inspite  of  much  difference  in  steel  ?  Have  the  Govern-
 ment  looked  into  it  ?

 SHRI  B.R.  BHAGAT  :  It  would  not  be  correct  to  say  that  the  price  of  steel  imported
 from  foreign  countries  is  lower  than  the  price  of  ,stee]  in  our  country  It  is  not  jike  that.
 For  example,  there  were  proposals  for  importing  billets  but  such  a  high  price  has  to  be

 paid  for  them  that  nobody  likes  to  import  this  item.  think,  and  it  ू  ह  है  है  be  proved  by  the
 statistics  also,  if  our  plants  start  procucijon  to  thei  ५ i  tual  tatcd  capacity,  the  price  of  steel  will
 become  comparable  to  that  of  the  foreign  steel.

 अल्प-सुचना  प्रशन

 51 01९07  Novice  QuESTION

 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  भर्ती  किये  गए  मद्रास  पत्तन  के  मजदूरों  द्वारा  हड़ताल

 +

 Ho  सु०  प्र०  संख्या  2.  श्री
 fo

 के ०  नाथ नार  :

 att  गोयल

 कया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  को  पता  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  भर्ती  किये  गये  लगभग

 3,000  मजदूर  मद्रास  पत्तन  में  हड़ताल  पर  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  श्रम-विवाद  को  हल  करने  के  कार्यवाही

 की

 श्रम  तथा  पुनर्वास  संचालक  में  उप-मंत्री  विश्वनाथ  :  और  भारत  के

 खाद्य  निगम  के  मद्रास  बन्दरगाह  में  नियुक्त  लगभग  2800  श्रमिकों  की  हड़ताल  30-10-1970

 को  शुरू  हुई  भारत  के  खाद्य  निगम  कौर  श्रमिकों
 के  प्रतिनिधियों  के  दरमियान  हुए  समझौते  के

 परिणामस्वरूप  समाप्त  हो  गई  |

 श्री  fo  के०  नयनार  पत्तन  श्रमिकों  की  हड़ताल  न  केवल  मद्रास  में  हो  हुई  वरन्  कलकत्ता

 और  विशाखापत्तनम  में  भी  हुई  भी  ।  हड़ताल  के  परिणामस्वरूप  कुछ  श्रम  सम्बन्धी  प्रश्न  उत्पन्न

 हुये  हैं  ।  मद्रास  पत्तन  के  श्रमिकों  ने  30-11-70  को  हड़ताल  प्रारंभ  की  परन्तु  16  दिन  पश्चात्

 17  नवम्बर  को  सरकार  ने  समझौते  का  रुख  दिखाने  में  पहल  की  ।  हड़ताल  के  5  दिन  पश्चात्  श्रम

 आयुक्त  ने  समझौते  की  कार्यवाहियाँ  प्रारंभ  कीं  ।  हड़ताल  के  फलस्वरूप  एक  दिन  में  एक  लाख  रुपये

 की  दर  से
 16

 दिन  में
 16  लाख  रुपये  की  हानि हुई  ।

 क  है  के  के  कै
 वहाँ  दो  मजदूर  संघ  कायें  कर  रहे  उन्होंने  अपनी  माँगें

 अध्यक्ष  महोदय  :  भूमिका  देने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  सीधा  प्रश्न  कीजिए  ।

 श्री  हू  Fo  नाप नार  :  संसद  ने  तो  पहले  से  हीदनेमित्तिक  श्रम  के  बारे  में  कानून  बना

 रखा है  परन्तु  सरकार  ने  उसे  लागू  नहीं  किया है  |  सरकार ने इस  कानून  को  लागू  करने  की  बात

 को  मद्रास  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  लाया  है  ।  यहाँ  पर  खाद्य  निगम  नियोक्ता  है  ।  उन्हें  नैमित्तिक

 श्रमिकों  के  स्थायीकरण  की  तथा  चिकित्सा  सुविधायें  प्रदान  करनी  हैं  ।  मंत्रालय  ने  मद्रास  सरकार

 को  इस  बारे  में  अवगत  क्यों  नहीं  कराया  है  ?  क्या  सरकार  ऐसी  हड़तालों  को  न  होने  देने  के  लिए

 कोई  व्यवस्था  अथवा  यदि  कोई  हड़ताल  हो  जाती  है  तो  उसका  जितनी  जल्दी  संभव  हो

 उतनी  जल्दी  फैसला  करायेगी  ?  जेसा  कि  मैंने  समझौता  करने  वालों  ने  चार  दिन  पश्चात्

 समझौते  की  कार्यवाही  प्रारंभ  की  ।  तब  तक  4  लाख  रुपयों  की  हानि  हो  चुकी  ऐसा  क्यों  हुआ  ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  भागवत  mt  यह  सच  हैकि

 अखिल  भारतीय  पत्तन  तथा  गोदी  श्रमिक  संघ  ने  26  1970  को  13  माँगों  की  सूची  दी

 थी  ।  उसके  तुरन्त  बाद  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  फेडरेशन  के  अध्यक्ष  से  परामर्श  करके  जोनल

 प्रबंधकों  को  माँगों  का  स्थानीय  स्तर  पर  फैसला  करने  का  सुझाव  दिया  और  कहा  कि  जिन  माँगों  का

 फसल  नहीं  किया  जा  सके  उन्हें  उसके  बाद  केन्द्रीय  स्तर  पर  तय  किया  जायेगा  ।  जब  माँगों  की

 सूचना  की  प्राप्ति  के  तुरंत  बाद  यह  शुरूआत  की  गई  तो  30-10-70  को  श्रमिकों  ने  प्रथम  पारी  से

 हड़ताल  कर  दी  अत  इस  मामले  में  यह  सराहनीय  है  कि  निगम  ने  तुरन्त  संघ  की  सलाह  ली  और

 विवाद  को  निपटाना  चाहा  ।  परन्तु  हड़ताल  हो  गई  ।  उसके  तुरन्त  बाद  समझौता  अधिकारी  समझोता

 कराने  गया  ।  परन्तु  पक्षों
 ने  समझौता  करना  नहीं  चाहा  और  कहा  कि  वे  इसका  फैसला  द्विपक्षीय
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 भा घार  पर  करना  चाहेंगे  |  अतः  उन्होंने  आपस  में  फैसला  करना  चाहा  ।  जिस  क्षण  समझौता

 हड़ताल  समाप्त  हो  चुकी  थी

 श्री  fo  के०  नयनार  :  कलकत्ता  पत्तन  कर्मचारियों  की  हड़ताल  का  पहले  फैसला  हो

 गया  था  ।  मद्रास  की  हड़ताल  के  बारे  में  ऐसा  क्यों  नहीं  किया  गया  ?

 श्री  भागवत  झा  आजाद  मैं  मद्रास  के  बारे  में  बता  सकता  कलकत्ता  के  बारे  में  नहीं  ।

 श्री  श्रीचन्द  गोयल  :  मुझे  समाचारपत्रों  से  पता  चला  है  कि  खाद्य  निगम  के  अधिकारियों

 की  उपेक्षा  तथा  अक्षमता  के  कारण  हड़ताल  हुई  ।  मुख्य  माँगें  ये  थीं  :  अस्थायी  कर्मचारियों

 का  स्थायी  घोषित  किया  उपस्थिति  भत्ता  बढ़ाया  ग्रैच्युटी  योजना  लागू  करना  और

 उजरत  योजना  का  उदार  बनाया  जाना  ।  मैं  जानना  चाहता  हँ  कि  उन  माँगों  पर  क्या  निर्णय  किया

 और  क्या  सरकार  श्रम  आयोग  की  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  औद्योगिक  सम्बन्ध

 आयोग  के  ढंगਂ  की  कोई  व्यवस्था  कर  रही  है  ताकि  मामलों  को  अधिकरणों  को  सौंपने  की  प्रक्रिया

 समाप्त  कर  दी  जाये  और  ऐसे  मामलों  का  अधिक  सरलता  से  ale  शीघ्रता  से  Haar  हो  सके  ?

 श्री  भागवत  झा  आजाद  :  कर्मचारियों  और  नियोक्ताओं  के  मध्य  हुए  समझौते  की  एक

 प्रति  मैं  सभा  पटल  पर  रख  सकता  हुँ  ।  मुझे  पुरा  पढ़ने  की  आवश्यकता  नहीं  ।  प्रश्न  के  दूसरे  भाग

 आई०  आर०४  सी ०  के  प्रश्न  पर  विभिन्न  स्तरों  पर  विचार  किया  गया है  ओर  सहमति  होने  के

 पश्चात्  हम  संघों  की  स्वीकृति  का  मामला  उचित  समय  पर  संसद  में  लायेंगे  |

 sit  स०  :  मंत्री  महोदय  भली  प्रकार  जानते  हैं  कि  कोई  भी  हड़ताल  प्रसन्नता  से  नहीं

 करता  ।  अपने  सभी  प्रयत्नों  में  fans  होने  के  पश्चात्  कर्मचारी  हड़ताल  करते  हैं  ।  मैं  जानना  चाहता

 हूँ  कि  जब  माँगों  के  सम्बन्ध  में  ज्ञापन  26  अगस्त  को  दिया  गया  तो  30  अक्तूबर  तक  कुछ  भी

 कार्यवाही  क्यों  नहीं  की  गई  ?  यह  समझौता  पहले  भी  सम्पन्न  हो  सकता  था  और  हड़ताल  टल

 सकती  थी  यदि  खाद्य  निगम  ate  अन्य  अधिकारी  शीघ्र  कार्यवाही  करते  ।  उन्होंने  इस  मामले  पर

 तुरन्त  बातचीत  क्यों  नहीं  की  और  निर्णय  क्यों  नहीं  किया  ?

 शी  भागवत  झा  आजाद  :  जसा  कि  मैंने  एक  पहले  प्रशन  के  उत्तर  में  बताया  यह  सच

 है  कि  26  अगस्त  को  अखिल  भारतीय  गोदी  तथा  पत्तन  कर्मचारियों  के  संघ से
 13  माँगें  प्राप्त  हुई

 थों  ।  हड़ताल  प्रारम्भ  होने  के  पश्चात्  प्रोग्रेसिव  युनियन  मद्रास  की  ओर  से  पाँच  माँगें  की  गई  ।  इस

 सुची  के  प्राप्त  होने  के  बाद  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  अखिल  भारतीय  गोदी  तथा  पत्तन  कर्मचारी

 संघ  के  अध्यक्ष  से  बातचीत  के  पश्चात्  क्षेत्रीय  प्रबन्धक  को  अनुदेश  दिये  और  बे  स्वयं  सहमत  थे  कि

 इन  माँगों  का  स्थानीय  स्तर  पर  समाधान  किया  जाना  चाहिए  और  जो  स्थानीय  स्तर  पर  निबटायी

 नहीं  जा  सकतीं  उनका  फैसला  केन्द्रीय  स्तर  पर  किया  जाये  ।  इस  प्रकार  आप  समझ  सकते हैं
 कि  जेसे  ही  माँगें  प्राप्त  हुई  खाद्य  निगम  में  कार्यवाही  शुरू  हो  गई  ।  संघ  के  अध्यक्ष  से  परामर्श  किया

 गया  और  हम  चाहते  थे  कि  माँगों  पर  बातचीत  की  जाये  परन्तु  बीच  में  30  तारीख  से  हड़ताल

 ary हो  गई  ।

 SHRI  HUKAM  CHAND  KACHWAI:  Which  were  the  unions  that  participated  in  the
 strike  and  to  which  political  parties  they  are  affiliated  ?  There  have  been  discussions  for  the
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 लिखित
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 last  few  days  on  the  casual  labour  which  is  not  a  new  problem.  I  want  to  know  if  these  people

 have  been  made  permanent  ?  Which  of  the  13  demands  have  been  accepted  and  do  the  Govern-
 ment  think  that  there  would  be  no  strike  in  the  future  as  their  demands  have  been  accepted  ?

 SHRI  BHAGWAT  JHA  AZAD  Those  who  gave  notice  of  strike  and  gave  list of  13

 demands  belong  to  H.M.S.  The  second  is  an  Independent  union  which  gave  a  list  of  5  demands.
 So  far  as  the  second  question  is  concerned,  shall  place  a  copy  of  the  agreement  concluded

 on  the  Table  of  the  House  so  that  hon.  Members  may  see  about  which  of  fhe  issues a
 settlement  has  been  reached.

 प्रश्नों
 के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 आधारभूत  उद्योगों  की  समस्याओं  को  जाँच  करने  के  लिए  विशेषज्ञ  समिति

 #304,  थी  to  बरुआ  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्री  ag  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आधारभूत  उद्योगों  की  समस्याओं  का  अध्ययन  करने  तथा  उनके  कायें  में  सुधार

 लाने  के  लिए  कोई  विशेषज्ञ  समिति  गठित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  इस  दिशा  में  की  गई  अथवा  की  जाने  वाली  कार्यवाही  का  ब्यौरा

 क्या

 औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्री  दिनेश  fag)  और

 संशोधित  लाइसेंस  नीति  के  जो  19  1970  को  लायू  की  गई  कुछ  उद्योगों  की

 व्यवस्था  प्रधान  क्षेत्र  वाले  उद्योगों  के  रूप  में  की  गयी  है  ।  ऐसे  उद्योगों  की  सूची  संलग्न  है  ।

 यह  प्रश्न  इस  समूह  के  उद्योगों  के  बारे  में  है  ।  ऐसा  अनुमान  है  कि  इनमें  से  प्रत्येक  उद्योग  के  बारे

 में  काफी  विस्तृत  योजनाएं  तैयार  की  जायेंगी  ताकि  यह  सुनिश्चित  हो  सके  कि  जिन  औद्योगिक  क्षेत्रों

 का  संबंध  उनमें  उद्योगों  का  विकास  ay  व्यवस्था  की  समग्र  आवश्यकताओं  के  अनुरूप  हो  ।  यह

 भी  विचार  है  कि  इन  उद्योगों  को  यथासंभव  आवश्यक  चीजों  की  भी  व्यवस्था  की  जायेगी  ।  इन

 उद्योगों  की  विकास  योजनाओं  के  अन्तिम  रूप  से  तैयार  होते  ही  उनकी  क्रियान्विति  के  संबंध  में

 निगरानी  रखना  तथा  इस  weer  की  पूति  के  लिए  आवश्यक  समन्वय  सुनिश्चित  करना  आवश्यक

 होगा  ।  यथापि  प्रधान  उद्योगों  की  भी  समस्याओं  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  विशेषज्ञ  समिति

 स्थापित  करने  का  कोई  विचार  नहीं  फिर  भी  ऐसी  व्यवस्था  करने  के  बारे  में  विचार  किया  जा

 रहा  है  जो  औद्योगिक  क्षेत्र  में  विभिन्न  कार्यक्रमों  व  परियोजनाओं  के  अवश्यक  समन्वय  तथा  प्रभावी

 क्रियान्विति  के  लिए  आवश्यक  होंगे  ।  इस  संबंध  में  ठीक-ठीक  व्यवस्था  की  इस  पर  अभी

 विचार  किया  जा  रहा  है  ।
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 विवरण

 प्रधान  उद्योग

 कृषि  के  काम  आने  वाली

 (1)  नाइट्रोजीनियम  ।

 (2)  फासफेटिक  ।

 कीटनाशक  मूल  |

 ट्रैक्टर  तथा  शक़्तिचालित  हल  |

 रा-फास्फेट  तथा  पाइ राइट्स |

 लोहा  तथा

 कच्चा  लोहा  ।

 पिंग  आयरन  तथा  कच्चा  लोहा  |

 अलाव  तथा  विशिष्ट  इस्पात  ।

 अलौह  धातुएं  |

 तेल  की  खोज  तथा  उत्पादन  |

 पेट्रोल  की  शोधीकरण  ।

 चुने  हुए

 (1)  पेट्रो-रसायन  के  संयुक्त  कारखाने  |

 (2)  डी०  एम०  टी०  1

 (3)  कंप्रोलेक्टम  ।

 (4)  स्क्रीलोनिट्रायल  ।

 (5)  संश्लिष्ट  रबड़  |

 जलाने  का  कोयला  |

 भारी  औद्योगिक  मशी

 (1)  कागज  की  मशीनें  ।

 (2)  रसायन  मशीने  ।

 (3)  विशिष्ट  मलोनी  औजार  ।

 (4)  रबड़  उद्योग  की  मशीनें  ।

 (5)  मुद्रण  मशीनें  ।

 पोत  निर्माण  तथा  ड़  जसे  ।

 8  अखबारी  कागज  |

 इलेक्ट्रो

 हुए  इलेक्ट्रोनिक्स  जिनके  पुर्जे  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  में  समझे  जायेंगे  ।)

 (1)  फिक्स्ड  एण्ड  वेरिएबल

 20



 24  1970  लिखित  उत्तर
 $$

 (2)  कंडेन्ससे  तथा  फिक्स्ड  एण्ड  वेरिएबल  |

 (3)  जिनमें  थिक  faa  एण्ड  dice  सक  टस

 सम्मिलित  हैं  ।

 (4)  ट्रार्समिटिंग  तथा  रिसीविंग  ट्यूब्स  जिनमें  कंथोडरे  ट्यूब्स  सम्मिलित  हैं  ।

 (5)  स्पीचेस  तथा  रिलीज  ।

 (6)  सोफेस्टीकेटेड  माइक्रोवेव  कम्पोनेन्ट्स  तथा  एक्टे्रस  |

 (7)  फेरिट्स  तथा  मेंटनेंस  |

 (8)  थर्मीस्टेस  तथा  वैरिएंट्स  ।

 टायर  निर्माण  एककों  का  विस्तार

 #305,  श्री  एस०  आर०  दामानी  :  क्या
 औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उन  सभी  टायर  निर्माण  एककों  जिनके  विस्तार  सम्बन्धी  प्रस्तावों  को

 मोहित  कर  लिया  गया  विस्तार  कार्यक्रम  को  क्रियान्वित  कर  लिया

 यदि  तो  दोषी  एककों  के  नाम  क्या  विस्तार  योजना  के  अंतरगत  कितनी  क्षमता

 मंजूर  की  गई  थी  तथा  कार्यक्रम  को  क्रियान्वित  न  करने  के  लिए  उन्होंने  क्या  कारण  बताए

 क्या  दोषी  एककों  में  से  किन्हीं  के  लाइसेंस  रद  करके  दूसरे  उद्यम कर्ताओं  को  आबंटित

 किये  गए  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 प्रौद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सं०  र०  :

 से  अगस्त  से  1969  की  अवधि  में  विद्यमान  मोटरगाड़ी  टायर  निर्माताओं  को

 जारी  किये  गए  क्षमता  के  विस्तार  के  लाइसेंस  कार्यान्वित  किये  जा  रहे  हैं  ।  पार्टियों  को  पूँजीगत

 वस्तुओं  के  आयात  के  लिए  1969  से  1970  की  अवधि  में  लाइसेंस  जारी  किये

 गए  थे  और  मशीनों  के  आयात  क्षमता  को  स्थापना  में  कुछ  समय  लगेगा  ।  aa:  औद्योगिक

 लाइसेंस  के  रह  करने  तथा  प्रतिसंह्ृत  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सीमेंट  के  नए  कारखाने  आरम्भ  करने  के  लिए  आशय-पत्न

 #306,  शी  नन्द  कुमार  सोमानी  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सीमेंट  के  नए  कारखाने  आरम्भ  करने  के  लिए  आशय-पत्र  जारी  करने  हेतु  उनके

 मंत्रालय  के  पास  कुछ  उद्योगपतियों  के  आवेदन  पत्न  अनिर्णीत  पड़े  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?
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 औद्योगिक  विकास  तथा  शझ्रान्तरिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  स०  To  :

 हाँ  ।

 सरकार  को  आशा  है  कि  शीघ्र  हो  आवश्यक  आदेश  जारी  कर  दिये  जायेंगे  ।

 इस्पात  संयंत्रों  में  मजदूर  संघों  का  निलम्बन

 #307.  श्री  चेंगलराया  नायडू  :  कया  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  दुर्गापुर  तथा  इस्पात  के  अन्य  कारखानों  में  कुछ  समय  के

 लिए  श्रमिक  संघों  उनके  मामलों  के  निपटारे  तथा  कायेप्रणाली  में  सुधार  करने  हेतु  निलम्बित

 करने  का  भोर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  किये  गए  निर्णय  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनिर्यारग  मंत्री  बलिराम  :  से

 माननीय  सदस्य  का  अभिप्राय  मान्यता  समाप्त  करने  से  है  ।  अगर  यह  सही  है  तो  यह  प्रश्न  हिन्दुस्तान

 स्टील  लि०  के  प्रबन्ध  मंडल  अथवा  राज्य  सरकार  द्वारा  विचार  करने  और  निर्णय  करने  का  है  ।

 (@)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दुम्बा  केन्द्र  के  समीप  लघु  उद्योगों  की  स्थापना

 ॥ 1: 4 4 ह  है  दिक |
 fs cs  क  व्यापार  मंत्री  यह #308.  को  मंगलाधुमाइम  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  के  मुख्य  मंत्री  तथा  अणु  शक्ति  आयोग  के  अध्यक्ष  ने  गत  अक्तूबर  की  अपनी

 भेंट  के  पश्चात्  ag  सुझाव  दिया  कि  न्रिवेन्द्रम  में  gear  केन्द्र  तथा  अंतरिक्ष  विज्ञान  अनुसंधान

 केन्द्र  के  समीप  विभिन्न  लघु  उद्योग  आरंभ  किये  जाने

 क्या  लघु  उद्योग  बोड़ें  अथवा  उनके  मंत्रालय  ने  इस  प्रस्ताव  की  जाँच  की  है  और  यदि

 तो  उसके  क्या  परिणाम  और

 क्या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  किन्हीं  गैर-सरकारी  उद्योगपतियों  से  पूछताछ  की  है  ?

 धझौद्यो गिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मठ  to  :

 गौर  दुम्बा  केन्द्र  तथा  अंतरिक्ष  विज्ञान  अनुसंधान  त्रिवेन्द्रम  के  समीप  लघु  उद्योगो ं/

 सहायक  उद्योगों  की  स्थापित  करने  की  आवश्यकता  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।  केरल  सरकार
 ने  इस  संबंध  में  दुम्बा  राकेट  केन्द्र  के  इद-गिर्द  इसी  तरह  की  अन्य  सहायक  औद्योगिक  बस्ती  स्थापित

 करने  की  संभावना  का  पता  लगाने  के  लिए  एक  बैठक  बुलाई  थी  ।  विकास  आयुक्त  लघु  उद्योग

 द्वारा  राज्य  सरकार  के  परामर्श  से  विशिष्ट  योजनायें  तैयार  की  जा  रही  हैं  ।
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 सलाखें  तथा  इस्पात  के  मूल्य

 #309.  श्री  रवि  राय  :  क्या  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनिर्यारग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  कया  उनके  मंत्रालय  ने  सलाखें  तथा  इस्पात  के  मुल्य  निर्धारित  करने  के  सम्बन्ध  में

 fra  किया  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनिरिंग  मंत्री  कल  रा०  :  मुख्य  उत्पादकों  द्वारा  प्रेषित

 सलाखें  तथा  टार-स्टील  के  उत्पादों  की  सप्लाई  पहले  ही  सरकार  के  परामर्श  से  नियत  किये

 T
 गए  संयुक्त  संयंत्र  समिति  मुल्यों  पर  की  जा  रही  है  ।  जहाँ  तक  पुनेबेत्लन  महीनों  लर |  ay  इनमें  से

 कुछ  उत्पाद्यों  के  सदस्यों  को  नियत  करने  का  सम्बन्ध  उचित  परिवर्तित  मूल्य  नियत  करने  का

 प्रस्ताव  इस  समय  सरकार  के  विधाराधीन  है  ।

 निश्चित  कालावधि  के  भीतर  साधारण  निर्वाचन  सम्पन्न  कराना

 #340.  श्री  जी०  बंक्टस्वामी

 श्री  सीठा  लाल  सोना  :

 क्या  विधि  तथा  समाज  फक्वल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  निर्वाचन  आयोग  ने  ऐसे  प्रस्ताव  तैयार  किये  हैं  जिनके  अन्तरगत  लोक  सभा  अथवा

 किसी  राज्य  विधान  सभा  के  विघटन  की  तारीख  से  लगभग  45  दिन  के  भीतर  साधारण  निर्वाचन

 कराना  सम्भव  हो

 यदि  तो  उन
 प्रस्तावों

 की  मोटे  तौर  पर  रूपरेखा  क्या  और

 सरकार  की  उन  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  :  से  संविधान  के  अनुच्छेद

 324  के  अधीन  कृत्यों  का  निर्वहन  करने के  लिए  निर्वाचन  आयोग  को  निर्वाचन  कराने  के

 लिए  इंतजाम  हमेशा  तैयार  रखना  पड़ता  है  ।  निर्वाचन  आयोग  ने  इस  बात  के  लिए  कदम  उठाए

 हैं  कि
 सभी  निर्वाचन  क्षेत्रों  की  निर्वाचक-नामावलियाँ  निरन्तर  पुनरीक्षित  तथा  अद्यतन  बनाई  रखी

 जाएँ  और  निर्वाचन  के  लिए  अपेक्षित  विविध  सामग्री  तेयार  रखी  मतदान  केन्द्रों  की

 सूचियाँ  भी  अद्यतन  बनाई  रखी  जाती  ताकि  अल्प-सुचना  पर  उन्हें  अन्तिम  रूप  दिया  जा  सके  |

 विद्यमान  लोक  सभा  या  राज्य  विधान  सभाओं  की  अस्तित्वावधि  की  समाप्ति  पर  या  प्र सामान्य  अवधि

 से  पूर्वे  इनमें  से  किसी  के  विघटन  की  दशा  ऐसी  अल्प  कालावधि  के  जिसमें  साधारण

 निर्वाचन  कराना  सम्भव  निर्वाचन  कराना  कठिन  नहीं  होगा  ।  निर्वाचन  विधि  के  संशोधन  के  लिए

 निर्वाचन  आयोग  से  प्राप्त  प्रस्तावों  में  निर्वाचन  पुरे  कराने  के  लिए  अपेक्षित  कुल  कालावधि  को  कम

 करने  के  लिए  सुझाव  भी  सम्मिलित  हैं  ।  संसद  को  दिये  गए  आश्वासनों  के  अनुसार  इन  प्रस्तावों  पर

 उस  समिति  द्वारा  अभी  विचार-विमर्श  किया  जाना  जिसमें  संसद  के  राजनी  तिक  ऐसे  ग्रुपों

 के  जो  इस  प्रयोजन  के  लिए  बनाए  प्रतिनिधि  होंगे  ।
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 Wrillen  Answers  Agrahayana  3,  1892  (Saka)

 Social  Boycott  चा  fia  rija  ns  of  a  village  of  Sonepat

 Will  the  Minister  of  LAW  AND  SOCIAL *311,  SHRI  MOLAHU  PRASAD

 WELFARE  be  pleased  to  state

 (8)  whether  Government’s  attention  has  been  drawn  to  the  news  item  published  in  the

 daily  Hindustan  dated  the  25th  August,  1970  under  the  caption
 ke  aek  Gaon  main

 Harijanon  ka  Samajik  प्र्नाप्रंबी। दा  (Social  boycott  of  Harijans  in  aSonepat  village);  and

 (b)  ifso,  the  action  being  taken  in  this  regard  ?

 THE  MIN:STER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  LAW  AND  IN  THE  DEPART
 MENT  OF  SOCIAL  WELFARE  (SHRI  JAGANATH  RAO)  (a)  Government  have  seen  the
 hews  item

 (b)  The  tate  Government  have  been  addressed  in  the  matter  Their  reply  is
 waited

 दिल्लो  में  निर्वाचक-नामावलियों  का  पुनरीक्षण

 #312.  श्री  नि०  to  लाकर

 श्री  नारायणन

 क्या  विधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्यों  निर्वाचन  आयोग  ने  दिल्ली  के  सातों  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्रों  में  सिर्वाचर्क

 नामावलियों  का  विशेष  पुनरीक्षण  आरम्भ  कर  दिया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 पुनरीक्षण  कार्य  के  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  संभावना  है
 ?

 विधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  हनुमन्तेया  से  दिल्ली  संसदीय  निर्वाचन

 क्षेत्रों  के  लिए  निर्वाचक-नामावलियों  को  अन्तिम  रूप  से  प्रकाशित  करने  के  पश्चात्  निर्वाचन  आयोग

 को  इस  संबंध  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई  कि  ये  निर्वाचक-नामावलियाँ  या  तो  त्रुटिपूर्ण  हैं  अपूर्ण
 हैं  ।

 आयोग  को  दिल्ली  शासन  के  कार्यकारी  eg  का  भी  एक  अभ्यावेदन  इस  संबंध  में  मिला

 है  कि  बस्तियों  के  बार-बार  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  को  हटाए  जाने  के  कारण  तथा  अन्य  कारणों  से

 संघ  दिल्ली  में  सात  संसदीय  निर्वाचक-नामावलियों  अद्यतन  नहीं  रही  हैं  ।  अतएव  उनका

 विशेष  पुनरीक्षण  किया  चाहिए  ।  मुख्य  निर्वाचन  दिल्ली  की  सिफारिश  आयोग

 दिल्ली  के  सात  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्रों  की  निर्वाचक-नामावलियाँ  के  कुल  मिलाकर  793  भागों  के

 विशेष  पुनरीक्षण  का  आदेश  दिया  है  जो  30-12-70  को  पुरा  होना  है  ।

 टोन  की  चादरों  का  आपात

 #313.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्ता  क्या  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
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 24  1970  लिखित  उत्तर

 व्या  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  का  विचार  टीन  की  चादरों  का  आयात  करने  को

 और

 यदि  तो  उनका  कितनी  मात्रा  में  आयात  जाएगा  और  आयात  की  जाने

 वाली  टीन  की  चादरों  का  मुल्य  कितना  होगा

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  बलिराम  :  और  (@).
 at  |

 हिन्दुस्तान  स्टील  लि०  को  लगभग  24  करोड़  रुपये  के  मूल्य  की  ओपन  टाप  सेनीटेरी  कनਂ  क्वालिटी

 की  टिन-प्लेटों  का  आयात  करने  की
 अनुमति

 दे  दी  गई  है  ।  इस  अनुमति  के
 अनुसार  उन्होंने  विदेशी

 संभारकों  को  4775  टन  के  लिए  आर्डर  दे  दिये  हैं  जिनका  मलय  लगभग  एक  करोड़  रुपये

 Setting  up  of  Industries  in  Kota  (Rajasthan)

 *314.  SHRI  ONKAR  LAL  BERWA:  Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  AND  INTERNAL  TRADE  be  pleased  (0  state

 dis  ष्ा  WO ale  tr  Gove (aY  the  names  of  the  industrialists  who  have  sent  propos  थि rnment  for  setting
 up  industries  in  Kota  (Rajasthan)  together  with  the  particulars  of  the  industries  proposed  to
 be  Set  up;  and

 (b)  whether  Government  propose  to  set  up  any  industry  in  the  public  sector  in  Kota

 (Rajasthan)  and  if  so,  ihe  details  thereof  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE  MINISTRY  OF  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  AND  INTERNAL  TRADE  (SHRI  M.  २.  KRISHNA)  (a)  A  statement  is  laid  cn  the
 Table  of  the  House

 (b)  There  is  no  proposal  at  present  under  consideration  for  setting  up  of  any  new
 undertaking  in  the  public  sector  specifically  in  Kota  (Rajasthan)  except  a  Heavy  Water  Plant
 which  is  being  set  up  by  the  Department  of  Atomic  Energy  and  is  expected  to  be  completed

 in  1974,

 Statement

 (a)  Separate  statistics  for  Kota  (Rajasthan)  are  not  available.  But  in  so  far  as  the  State
 of  Rajasthan  as  a  whole  is  concerned,  42  applications  have  been  received  during  1970  (upto

 Out  of  these the  3151  October)  for  setting  up  of  new  industrial  undertakings  in  the  State
 applications,  letters  of  intent  have  been  issued  in  three  cases;  7  have  been  rejected  and  the
 remaining  32  are  under  consideration  Details  of  the  applications,  on  which  a  decision  has
 been  taken,  are  as  follows

 नशा
 5,  No  Name  of  the  Party  Item  of  Manufacture  Decision  taken

 —_———

 ]  M/s.  Gannon  Dunkerley  Engine  Valves  Letter  of  Intent
 &  Co.  Ltd.,  Bombay  issued

 M/s.  Janata  Sahal  Scooters,  Mopeds  —do—
 Samiti,  Jodhpur  and  Spare  parts

 Shri  M.  L.  Kocher,  —d Agricultural  Tractors
 Calcutta
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 5,  No  Item  of  Manufacture  Decision  taken Name  of  the  party
 —

 4  M/s.  Rajasthan  State

 Rejected Agro  Industries  Corpn.  Agricultural  Tractors

 (Pvt  Ltd  Jaipur

 —do— —do—  Diesel  Engines

 Shri  H.  Bhartia  Beer
 Delhi Nev

 Shri  Ghanshyam  Dass  Beer  —do—

 YONK!a,  Jaipur

 Shri  L.  N,  Jhunjhunwala,  Wire  &  Plate  Needles  —do—

 Calcutta,

 9,  Shri  Santosh  Bagrodia  Copper  Brass  Pipes  —do—
 Calcutta  Tubes,  Sheets  etc

 10  Shri  Rajindra  Kumar  Enamelled  Copper  Wires

 Bagrodia,  Calcutta

 As  regards  the  32  pending  applications,  the  industries  to  which  they  relate,  are  given  below

 Iron  and  Stecl
 Non-Ferrous

 Telecommunications

 Transportation
 Surgical  Instruments
 Chemicals  13
 Textiles

 Vegetable  Oils  &  Vanaspati
 Rubber  Goods
 Glass
 Cement

 Total  32

 As  regards  the  other  details,  viz.  the  names  of  the  applicants,  etc.,  it  may  be  stated  hat  they
 are  not  normally  publicised  till  a  decision  on  the  applications  is  taken.

 alae  at  कसो  ate  उसके  मुल्यों  में  विधि

 #315.  श्री  qo  कु०  कापड़िया  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  देश  में  सीमेंट  की  कमी  और  सीमेंट  के  मूल्यों  में  हाल  ही  में  की  गई

 वृद्धि  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मं०  To  :
 1970  की  अवधि  में  देश

 के  कुछ  भागों  में  सीमेंट  की  सप्लाई में  कुछ  कमी
 थी  जिसको  मुख्य  कारण  वैगन  की  श्रमिक  कठिनाइयाँ  तथा  यांत्रिक  खराबियों  का  होना

 था  ।  निर्माण  कार्यों  में  गति  आ  जाने  के  कारण  वास्तविक  मांग  भी  10  प्रतिशत  से  भी  अधिक  बढ़
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 लिखित  उत्तर 3  1592
 )  क  जी

 गई  गंतव्य  स्थान  तक  निःशुल्क  रेल  भाड़ा  काफो  हद  तक  बढ़  गया  जिसकी  वजह  से  भाड़ा

 मुल्य  में  की  गई  वृद्धि  को  पुरा  करने  के  लिए  ऐसा  करना  अपरिहार्य  हो  गया  ।

 हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  तथा  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड

 द्वारा  सामान  को  सप्लाई  न  करने  के  कारण  विद्युत  की  कमी

 #316.  थ्री  वीरेन्द्र  कुमार  शाह  :  क्या  प्रौद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिजली  का  सामान  बनाने  वाले  सरकारी  क्षेत्र  के  दो  कारखाने  अर्थात्  हैवी

 इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  तथा  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  निर्धारित  समय  पर  सामान

 की  सप्लाई  करने  में  असमथ  रहे

 इससे  चौथी  योजना  में  विद्य,/त-जनन  के  कार्यक्रमों  में  भारी  होने  की

 सम्भावना  भर

 यदि  तो  समय  पर  सामान  सप्लाई  करने  में  बाधाएं  उत्पन्न  हुई  हैं  और

 उनको  दूर  करने  लिए  क्या  कोताही  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्री  दिनेश  :  से  हैवी

 इलेक्ट्रिकल्स  भोपाल  और  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लि  ०,  नयी  दिल्ली  बिजली  के  कई

 प्रकार  के  आधुनिक  उपकरणों  का  उत्पादन  कर  रहे  राज्यों  के  विद्युत  बोर्डों  को  कुछ  चीजों  के  दिये

 जाने  में  विलम्ब  हुआ  है  ।  हमें  इस  बात  का  ख्याल  रखना  चाहिए  कि  बिजली  के  भारी  उपकरणों  का

 उत्पादन  करने  वाले  संयंत्र  भारत  में  पहली  बाद  अत्यधिक  आधुनिक  ढंग  के  उपकरण  बना  रहे  हैं  ।

 ऐसे  यत्नों  में
 प्रोमो  गीतों  को  अपनाने  का  धीरे-धीरे  ही  हो  पा  रहा  इसके  उन्हें  समय

 पर  देशी  और  साथ  ही  आयातित  कच्चे  माल  व  पुर्जों  को  प्राप्त  करने  में  भी  कठिनाइयाँ  हुई  हैं  ।  कुछ

 मामलों  में  देरी  से  arse  देने  वाले  प्राधिकारियों  के  कारण  भी  हुई  जो  या  तो  तकनीकी  विशिष्ट

 विवरणों  को  अंतिम  रूप  नहीं  दे  पासे  या  भवन  आदि  बनाने  का  काम  पुरा  नहीं  कर  पाये  ।

 सरकार  नियमित  रूप  से  मंत्रालयीय  goal  में  इन  उपकरणों  की  डिलीवरी  की  स्थिति  ar

 पुनर्विलोकन  करती  रही  है  और  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  प्रयत्न  करती  रही  है  कि  सरकारी  क्षेत्र

 में  इन  दोनों  संयंत्रों  द्वारा  उपकरणों  के  दिये  जाने  में  यदि  कोई  विलम्ब  भी  होता  है  तो  उस  विलम्ब

 के  फलस्वरूप  चतुर्थ  पंचवर्षीय  योजना  के  बिजली  कपड़ा  करने  के  लक्ष्यों  में  कोई  कमी  न  आने  पाये

 सीमेंट  से  नियंत्रण  का  हटाया  जाना

 #317.  शी  यमुना  प्रसाद  मंडल  :  क्या  औद्योगिक  fasta  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्री

 यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  इस  बीच  सीमेंट  से  नियंत्रण  हटाने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  लिया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और
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 सीमेंट  से  नियंत्रण  हटाने  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  कब  तक  कर  लिया  जाएगा  ?

 c
 औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्रो  दिनेश  :  से  सम्पूर्ण

 प्रश्न  अभी  विचाराधीन  है  ।  सरकार  मांग  तथा  पूर्ति  की  स्थिति  का  ध्यान पु वंक  अवलोकन  कर

 रही  हैं  और  ऐसी  आशा  है  कि  मामले  पर  निर्णय  शीघ्र  ही  लिया  जाएगा  |

 गांधीधाम  से  भुज  तक  बड़ी  लाइन

 #318.  aft  go  मु०  सट  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बड़ी  रेलवे  लाइन  को  गांधीधाम  से  भुज  तक  बढ़ाने  के  लिए  भुज  का  एक
 प्रतिनिधिमण्डल  4  1970  को  उनसे  मिला  और

 यदि  af,  तो  प्रतिनिधिमण्डल  के  अनुरोध  पर  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया  है  ?

 रेलवे  मंत्री  :  जी  हाँ  ।  लेकिन  मुलाकात  5  1970  को
 हुई

 थी  ।

 उस  मुलाकात  में  यह  विनिश्चय  किया  गया  कि  गांधीधाम-लखपत  लाइन  के  लिए

 मुंडरा  मांडवी  और  कोटेश्वर  के  रास्ते  मार्ग-निर्धारण  के  लिए  जो  सर्वेक्षण  जा  रहा  है  उसके

 अलावा  भुज  और  मांडवी  के  वैकल्पिक  माग  से  भी  गांधीधाम-भुज  खण्ड  को  बड़ी  लाइन  में

 बदलने  के  लिए  सर्वेक्षण  भी  शामिल  सर्वेक्षण  किये  जायें  |

 राजधानी  एक्सप्रेस  को  रफ्तार  में  वृद्धि

 #319,  श्री  स०  चं०  सामन्त  :  कया  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  डिजाइन  एण्ड  स्टैण्ड डस  आर्गेनाइजेशन  ने  दिल्ली-हा वड़ा  मार्ग  के  कुछ

 सेक्टरों  पर  राजधानी  एक्सप्रैस  की  रफ्तार  में  और  वृद्धि  करने  तथा  इसको  बिजली  के  इंजनों  से

 चलाने  का  सुझाव  दिया  और

 राजधानी  एक्सप्रेस  को  सप्ताह  में  तीन  बार  कब  से  चलाना  आरम्भ  किया  जाएगा  ?

 रेलवे  मंत्री  :  जी  नहीं  ।
 बिजली  रेल  इंजनों  द्वारा  कर्षण  के  लिए

 थ कि  |
 कटवा  chal र्  ल अभिकल्प  तथा  मानक  संगठन  द्वारा  अनुसंधान  मकिया  जा  रहा है  और

 णामों  का  मूल्यांकन  अभी  करना  बाकी  है  |

 निकट  भविष्य  में  इसकी  संभावना  नहीं  है  ।

 Survey  for  Broad-Gauge  Lines  from  Samastipur  to  Raxaul  via  Darbhanga  and
 also  via  Muzaffarpur  (North  Eastern  Railway)

 *320.  SHRI  K.  M.  MADHUKAR:
 SHRI!  BIBHUTS  MISHRA  ;

 Will  the  Minister  01  RAILWAYS  be  pleased  to  state  :
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 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  necessary  survey  work  for  the  construction  of  broad

 Co olwee. gauge  lines  between  Samastipur  and  Raxaul  via  Darbhanga  and  b  n  Samastipur  and
 Raxau]  via  Muzaffarpur  on  North  Eastern  Railway  is  going  to  be  completed  and  on  account
 of  certain  reasons  it  is  proposed  to  construct  the  former  one  first  in  spite  of  the  fact  that  the

 construction  of  the  latter  one  is  more  economical;

 (b)  if  so,  the  details  of  the  survey  reports  of  both  these  lines;

 (c)  whether  Government  Propose  to  construct  that  line  first  which  is  more  €conomical

 keeping  in  view  Railways’  financial  position;

 (d)  if  so,  the  time  by  which  the  broad-gauge  line  between  Samastipyr  and  Raxaul  via

 Muzaffar  pur  is  likely  to  be  conStructed;  and

 (e)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI  NANDA):  (a)  to  (6).  The  survey  reports
 for  the  conversion  of  the  Samastipur-Raxaul  from  metre-gauge  to  broad  -gauge  are  still  under
 finalisation  and  have  not  yet  been  received  by  the  Railway  Board  from  the  North  Eastern

 Railway.  A  final  decision  regarding  the  route  to  be  adopted  for  the  conversion  would  be
 taken  after  examining  the  relative  merits  of  the  two  alternatives  and  keeping  in  view  all
 relevant  factors.  The  actual  conversion  of  this  section  is  also  dependent  upon  the  results  of
 the  surveys  in  progress,  the  priority  this  work  will  merit  among  other  similar  proposals  and
 the  availability  of  Funds.

 निर्वाचन-अर्जी  पर  लगने  वाले  समय  तथा  व्यय  को  घटाने  के  लिए  को  गई  कार  वाई

 #321,  श्री  रामस्वरूप  विद्यालयों  :

 श्री  भारत  सिह  चौहान  :

 क्या  विधि  तथा  समाज  कल्याण  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 निर्वाचन-अर्जी  दायर  करने  की  तिथि से  लेकर  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  इस  पर

 अन्तिम  सुनवाई  किये  जाने  निर्णय  देने  में  औसतन  कितना  समय  लगता  है  तथा  कितना  धन

 व्यय  होत

 ८]  लिए  सरकार  ने  क्या इस  पर  लगने  वाले  समय  तथा  को  न्यूनतम  करने

 कार्रवाई  की  और

 यदि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कार्रवाई  नहीं  की  गई  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 विधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  ( ait  :  निर्वाचन  अखियों  के  विचारण

 और  निपटारे  के  लिए  लगने  वाले  समय  और  उपगत  होने  वाले  व्यय  के  सम्बन्ध  में  मांगी  गई

 जानकारी  इस  मंत्रालय  के  पास  उपलब्ध  नहीं  है  ।  निर्वाचन  आयोग  के  पास  भी  पुरी  जानकारी

 नहीं  इस  सम्बन्ध  में  सांख्यिकी  और  आंकड़े  विभिन्न  उच्च  न्यायालयों  और  उच्चतम  न्यायालय

 जानकारी से  संग्रहीत  किये  जाने  हैं  ।  जानकारी  मंगाने  के  लिए  कार्रवाई  की  जा  रही है
 ।  ऐसी

 प्राप्त  होने  के  पश्चात  उसका  विश्लेषण  किया  और  वह  सदन  को  उपलब्ध  करा  दी

 जाएगी  |
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 और  के  सम्बन्ध  में  दिये  गए  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अभी  प्रश्न  हो

 नहीं  उठते  ।

 तिरुचिरापल्ली  में  बायलर  बनाने  के  लिए  झ्र मरो को  फर्म  के  साथ  करार

 #322.  श्रीमती  सुचेता  कृपलानी  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 तिरुचिरापल्ली  स्थित  भारत  हैवी  लिमिटेड  का  हाई  प्रैशर  बायलर  प्लांट

 आधुनिकतम  बायलरों  के  निर्माण  के  लिए  एक  अमरीकी  फर्म  से  बातचीत  कर  रहा  और

 यदि  तो  कब  तक  समझोता  हो  जाने  की  सम्भावना  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्रो  दिनेश  fag)  जी

 सरकार  ने  हाल  ही  में  सहयोग  करने  के  प्रस्ताव  को  अनुमोदन  किया  है  भर  शीघ्र

 ही  करार  को  पुरा  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 Compromise  between  President  Indian  Railway,  Loco  Mechanical  Staff  Association

 and  Railway  Administration

 *323  SHRI  RAMAVATAR  SHASTRI  Will  the  }  11516  of  RAILWAYS  be

 pleased  to  state.

 ith  the (a)  whether  it  is  a  fact  that  any  compromise  had  been  reached  wi  UiLt  striking  emplo-

 yees  of  the
 North-

 East st
 Frontier  Railway  in  the  mon AUT  th  of  August  last  at  the  intervention  of

 the  President  o  the  Indian  Railway  000  Mechanical  Staff  Associatior  if  so,  the  details

 thereof.

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  action  has  be  against  the  employees  by  viola

 ting  the  aforesaid  agreement;

 (८)  ifso,  the  names  of  the  persons  against  whom  action  has  been  taken  and  on  what

 grounds;  and

 nment  to  annul  the  action (d)  whether  any  steps  are  Proposed  to  be  taken  by  Go
 taken  against  the  employees  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI  NANDA)  :  (a)  The  employees  were  assured
 no  nena that  if  they  returned  to  work  by  6.00  P.  M.  on  2-8.70,  VU  PCa  1  action  would  be  taken  for

 mere  pafticipation  in  the  strike,  and  the  break  in  service  ordinarily  caused  for  participation
 of  staff  in  the  illegal  strike  would  be  condonex

 (b)  No,  Sir

 (c)  and  (d)  Do  not  arise  in  view  of  the  reply  to  part  (b)  above
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 Const  iction  of  Houses  for  Harijans

 *324,  SHRI  OM  PRAKASH  TYAGI  Will  the  Minister  of  LAW  AND  SOCIAL
 WELFARE  be  pleased  to  state

 (a)  whether  there  is  any  proposal  under  consideration  of  the  Government  fer  allotting
 constructed  houses  to  the  Harijans  on  long  tern  instalments.  so  that  they  may  live  with  self-

 Tespect  in  the  society;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;

 (c)  whether  the  State  and  the  Central  Governments  have  taken  any  steps  so  far  in  this

 regard;  and

 (d)  if  so,  the  details  of  the  steps  taken ?

 ISTE THE  MIN  कली  ह  R  OF  LAW  AND  SOCIAL  WELFARE  (SHRI  K.  HANUMAN-
 THAIYA)  :  (a)  No,  Sir.

 (७)  to  (6).  Do  not  arise

 a
 नागपुर  कौर  आमला  के  बीच  sito  टो ०  एक्सप्रेस  के  ब्र  जवान  से  चोरी

 #  325,  श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  ag  सच  है  कि  17  1969  को  मद्रास  से  चलने  वाली  जी०  टी०  एक्सप्रेस

 के  ब्र  जवान  का  ताला  कुछ  बदमाशों  ने  नागपुर  और  आमला  के  बीच  तोड़  डाला  और  वातानुकूलित

 डिब्बों  में  यात्रा  करने  वाले  यात्रियों  के  बहुत  art  सामान  को  चुरा

 यदि  तो  क्या  इस  घटना  की  कोई  जाँच  की  गई  है  और  उसका  क्या  परिणाम

 और

 (7)  कितने  यात्रियों  ने  नुकसान  के  लिए  मुआवजे  की  माँग  की  है  और  जो  यात्री  अपने

 a7 सामान  से  हाथ  धो  ad  हैं  उनमें  से  प्रत्येक  को  कया  मुआवजा  दिया  bed

 tera  मंत्री  :  जी  लेकिन  चुरायी  गयी
 सम्पत्ति  केवल  कपड़ा  था  जो

 पिछले  ब्र  जवान  में  रखे  दो  बक्सों  से  निकाला  गया  था  ।

 जी  हाँ  ।  नागपुर  की  सरकारी  रेलवे  पुलिस  ने  इस  अपराध  को  दर्ज  किया  और  जाँच

 की  ।  अभियुक्तों  में  से  एक  जिसे  मौके  पर  ही  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  बाद  में  सजा  हो

 गयी  |

 चूँकि  चोरी  गया  सारा  माल  बरामद  हो  गया  था  इसलिए  मुआवजे  का  सवाल  नहीं

 उठता  ।
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 मालगाड़ी  के  डिब्बों  को  सप्लाई  के  लिए  बम्बई  की  गेर-सरकारी  फर्मों  को  क्रयादेश  देना

 #326,  श्री  न०  क०  सांघी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे  बोल  ने  माल  डिब्बों  की  सप्लाई  के  लिए  वर्ष  1965  में

 बम्बई  की  कुछ  गैर-सरकारी  फर्मों  को  क्रयादेश  दिये  थे  और  50  लाख  से  80  लाख  रुपए  का  अग्रिम

 भुगतान  किया  और  यदि  तो  ठेके  की  शर्तें  क्या

 31  1970  तक  कितने  माल-डिब्बों  की  सप्लाई  की  और

 यदि  अभी  सप्लाई  की  जानी  है  तो  ठेके  की  शर्तों  को  लागू  करने  के  लिए  सरकार  का

 विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 रेलवे  मंत्री  :  1965  में  रेलवे  के  माल  डिब्बों  के  लिए  (1)  मास  के ०  zo

 स्टील  प्राइवेट  बम्बई  और  (2)  मैसेज  ao  बम्बई  को

 निम्नलिखित  आडर  दिये  गए  थे

 टाइप  मात्रा

 1,  मेसर्स  के०  टी०  स्टील  बी०  सी ०  एक्स०  200

 gu  डस्टी  प्राइवेट  लिमिटेड  बी०  ato  एक्स
 ०  100

 2.  ध मेससे  west  लिमिटेड  बी ०  alo  एस  100

 सी०  अभाव  600

 दोनों  फर्मों  में  से  प्रत्येक  दिये  गए  सम्बन्धित  ठेके  की  एक  प्रति  संलग्न  है

 जिसमें  लागू  नियमों  और  शर्तों  का  उल्लेख  किया  गया  है  ।

 ठेके  की  शर्तों  के  अनुसार  फर्मों  को  उनके  कारखानों  में  प्राप्त  इस्पात  और  अन्य  कच्चे  सामान

 कीं  की मत  के  90  प्रतिशत  तक  की  रकम  का  क्रमिक  रूप  में  मेंਂ  भुगतान  किया  जाता  लेकिन

 शर्तें  यह  है  कि  निरीक्षण  प्राधिकारी  उसे  प्रमाणित  करें  और  फर्म  इस  आशय  का  बंघ-पत्न  प्रस्तुत  करे

 कि  इस  तरह  का  सामान  सरकार  की  ओर  से  उनके  पास  न्यारा के  रूप  में  है  और  जब  तक  वह

 सामान  उस  फर्म  की  अभिरक्षा  में  तब  तक  वह  उसकी  नष्ट  क्षति  आदि  के  लिए

 उत्तरदायी  होगी  ।  इस  तरह  के  भुगतान  को  माल  डिब्बों  की  सप्लाई  के  लिए  फर्मे  द्वारा

 प्रस्तुत  90  प्रतिशत  बिलों  में
 से  यथानुपात  क्रमिक  ढंग  से  काट  लिया  जाता  |  माल  के  निरीक्षण

 और  स्वीकार  किये  जाने  के  बाद  ही  इन  बिलों  का  भुगतान  किया  जाता  विचाराधीन  ठेके  के

 अन्तर्गत  मैसेज  के०  टी०  स्टील  इंडस्ट्रीज  प्राइवेट  लिमिटेड  को  लगभग  92  लाख  रुपये  और  मैसेज

 aaa  लिमिटेड  को  97  लाख  रुपये  लेखे  मेंਂ  भुगतान  के  रूप  में  दिये गए  |  में  रखा  गया  ।

 देखिये  संख्या  एल०

 मेसी  मेकेंजी  ने  31-3-1970  तक  अपना  सम्पूर्ण  ठेका  पुरा  कर  लिया  ।  मेसर्स  Fo  टी ०
 00  ato  aton स्टील  इंडस्ट्रीज  ने  31-3-1970  तक  |  VU  Alo  द  uty o  माल  डिब्बे  और  137  बी ०  सी  ०  एक्स  ०

 32



 24  1970
 a

 लिखित  उत्तर

 माल  डिब्बे  सप्लाई  किये  और  बाकी  63  बी०  सी०  एक्स०  माल  डिब्बों  का  काम  उन्होंने

 1970  तक  पुरा  किया  ।

 दोनों  फर्मो ने  सप्लाई  पूरी  कर  दी  है  और  उनको  लेखे  भुगताया  गयी  रकम

 सप्लाई  किये  गए  माल  डिब्बों  के  लिए  फर्मों  को  किये  जाने  वाले  भुगतान  में  से  पूरी  तरह  वसूल  हो

 चुकी है

 लोहे  के  कबाड़  का  उपयोग

 #327.  शी  देवता  नन्दन  पाटो दिया  क्या  इस्पात  तथा  भारों  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  विदेशों  में  अपने  देश  की  25  प्रतिशत  आवश्यकताओं  को  पूरा

 करने  के  लिए  लोहे  के  कबाड़  का  प्रयोग  किया  जाता

 तो  गत  दो  वर्षों  में  भारत  में  इसके  तुलनात्मक  आँकड़े  क्या

 इस  समय  कितना  कबाड़  लोहा  बेकार  जाता  ओर

 देश  की  आवश्यकताओं  को  आंशिक  रूप  में  पुरा  करने  के  लिए  wars  का  पूर्ण  रूप

 से  उपयोग  करने  के  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 इस्पात  तथा  भारी  satiated  मंत्री  बलिराम  :  रही  लोहे
 की  खपत

 पर  aratheat  विद्युत  भट्टियों  द्वारा  उत्पादित  ae  स्टील  का  प्रतिशत  अलग-अलग  देशों  का

 अलग  है  ।  1969  में  यह  प्रतिशत  जापान  में  17,  फ्राँस  में  19,  इटली  में  40  तथा  पश्चिमी  जमेंनी  में

 13  था  ।  विश्व  की  औरत  खत  लगभग  13-14  प्रतिशत है  ।

 इसकी  तुलना  में  1968-69  तथा  1969-70  में  भारत  के  आँकड़े  6  प्रतिशत  तथा

 10  प्रतिशत  के  लगभग  हैं  |

 इस  देश  में  बेकार  जाने  वाले  रही  लोहे  का  ठीक-ठीक  अनुमान  नहीं  लगाया  गया  है  |

 रही  लोहे  के  व्यापारियों  द्वारा  इकट्ठा  किये  गए  रद्दी  लोहे  को  जो  देश  की  भट्टियों  की  आवश्यकता

 से  बच  जाता  निर्यात  करने  की  अनुमति  दे  दी  जाती  है  ।

 रही  लोहे  के  इस्तेमाल  से  इस्पात  का  उत्पादन  करने  वाली  faa  भट्टियों  की

 पना  को  प्रोत्साहित  किया  जा  रहा  है  ।  विद्युत  भट्टियों  द्वारा  तैयार  किये  गए  इस्पात  में

 शुल्क को
 75  रुपये  प्रति  बने  की  छूट  दी  गई  है  ।

 नई  क्षमता  के  लिए  लाइसेंस
 देने

 में  भी  उदार  नीति

 अपनाई  गई  है  ।

 स्वीडन  राष्ट्रिक ों  को  भारतीय  बच्चे  गोद  लेने  को  अनुमति

 #328.  श्री  यशपाल  सिह  क्या  बिधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि :
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 Written  Answers  November  24,  1970

 क्या  सरकार को  मालूम  है  कि  आश्य  प्रदेश  सरकार  11  1970  को

 डन  के  दस  राष्ट्रिकों  को  हैदराबाद  के  नौ  भारतीय  बच्चे  गोद  लेने  तथा  उन्हें  अपने  देश  ले  जाने  को

 अनुमति  दी

 यदि  तो  इन  बच्चों  में  कितने  लड़के  तथा  कितनी  लड़कियाँ  और

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  आन्ड्  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  सलाह  ली  थी  और  यदि

 तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 fafa  मंत्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  मंत्रो  जगन्नाथ  :  से f

 यह  सुचना  एक चन् रित  को  जा  रही  है  तथा  उसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 इस्पात  के  कारखाने  स्थापितਂ  करने  के  लिए  विदेशी  सरकारों  हारा

 भारतीय  जानकारों  को  माँग

 #329.  थ्री  to  कू ०  बिड़ला  :  व्या  इस्पात  तथा  भारों  इंजीनियरिंग  मंत्री  ae  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  उन  देशों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  अपने  इस्पात  कारखाने  स्थापित  करने  के  लिए

 भारत  से  जानकारी  तथा  दिशेषज्ञ-ज्ञान  को  अपेक्षा  की  है  ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  बलिराम  :  छोटी  इस्पात  प्रायोजनाओं

 भोर  पुनर्बलन  मिलों  के  लिए  प्रतिवेदन  तैयार  करने  तथा  साज-सामान  सप्लाई  करने  हेतु

 दक्षिण  पूर्वी  लेटिन  अमरीका  भर  पश्चिमी  एशिया  के  कई  देशों  ने  पूछताछ  की  है  ।

 चन्द्रपुर  रेलवे  स्टेशन  के  पास  रांधो-पटना  एक्सप्रेस  गानों  से  सामान  का  लूटा  जाना

 #330.  श्री  बाबूराव  पटेल  :  क्या  रेलवे  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  23  1970  को  चन्द्रपुर  रेलवे  स्टेशन  के  पास  घने  जंगल

 में  नकाबपोश  व्यक्तियों  ने  रांची-पटना  एक्सप्रेस  को  रोक  कर  तथा  ड्राइवर  और  गाडे  को  area

 दिखा  कर  ब्रेक  वैन  को  पूरी  तरह  लूट  लिया  और  2  लाख  रुपये  से  ऊपर  के  मूल्य  सामान  और

 पेटियाँ  ले

 ड्राइवर  और  गाड  के  अतिरिक्त  अन्य  किन-किन  व्यक्तियों  ने  सकती  की  पुष्टि  की

 और

 इस  अपराध  के  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्या  जाँच-पड़ताल  की  गई  है  ?

 रेलवे  मंत्री  :  22-9-1970  की  रात  को  भाले  और  लाठियों  से  लेस

 लगभग  20  बदमाशों  ने  दक्षिण-पुर्व  रेलवे  के
 मुरी-चन्द्रपुर  खण्ड  पर  राजबेरा  स्टेशन  के  डाउन

 आउटर  सिगनल  पर  गाड़ी  नं  ०  24  डाउन  को  रोक  लिया  और  गार्ड  तथा

 कंडक्टर  से  सामा  न-यान  की  चाबियां  जबरदस्ती  छीनकर  यान  को  खोल  डाला  और  17  पैकेज  उठा  ले

 गए  जिनकी  कीमत  लगभग  1300  रुपये  न  कि  2  लाख  रुपये  ।
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 लिखित
 उत्तर

 3
 1892

 और  इस  मामले  की  अभी  पुलिस  छानबीन  कर  रही  है  |

 गुजरात  में  युद्धोत्तर  आवास  पुननिर्माण  219

 2001.  श्री  भतीजो  परमार  :  क्या  विधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  युद्धोत्तर  आवास  पुनर्निर्माण  जो  अब  चालू  नहीं  को  मकानों  के  निर्माण

 के  लिए  प्रत्येक  व्यक्ति  के  सम्बन्ध  में  शहरी  क्षेत्र  सीमा  को  10,000  रुपये  तथाਂ  ग्रामीण  क्षेत्र  में

 6,000  रुपये  तक  बढ़ा  कर  चालू  करने  का  विचार  और

 क्या  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  लिए  विशेषकर  बनाई  गई

 ऐसी  समितियों  के  सम्बन्ध  में  छूट  की  दर  को  5  रुपया  प्रति  वर्ग  गज  से  बढ़ा  कर  20  रुपये  प्रति  at

 गज  करने  का  विचार  है  ?

 farfix  मंत्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य-मंत्री  जगन्नाथ  :

 और  यह  सुचना  गुजरात  सरकार  से  एकत्रित  की  जा  रही  है  तथा  प्राप्त  होते  ही  उसे

 पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 रेलवे  माल  fecal  की  arta

 2002,  शो  देवीन्द्र  fag  गार्चा  :  क्या  tag  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालु  वर्ष  में  रेलवे  मंत्रालय  का  विचार  कितने  माल  डिब्बे  खरीदने  का

 क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे  डिब्बा  उद्योग  द्वारा  1970  से  14553  माल

 डिब्बों  की  सप्लाई  के  क्रयादेश  बाकी  पड़े

 माल  डिब्बा  उद्योग  को  इस  समय  कितने  माल  डिब्बों  के  क्रयादेश  प्राप्त  हो  चुके

 और

 उक्त  उद्योग  कितनी  अवधि  में  इन  क्र या देशों  को  पूरा  कर  लेगा  ?

 रेलवे  मंत्री  :  1970-71  के  माल  डिब्बा  निर्माण  कार्यक्रम  के  सम्बन्ध  में

 निजी  क्षेत्र  में  माल  डिब्बा  निर्माताओं  से  11,181  माल  डिब्बों  के  हिसाब  के  लिए

 पेशकश  की  गयी  थी  ।  इनमें  से  अभी  तक  7,466  माल  डिब्बों  के  हिसाब  के  लिए

 पेशकश  स्वीकार  की  गई  है  ।

 जी  at

 जैसी  कि  11-0-1970  को  स्थिति  निजी  क्षेत्र  के  माल  डिब्बा  उद्योग  के  पास

 16,899'5  माल  डिब्बों  के  हिसाब  क  निर्माण  के  लिए  भार  उपलब्ध  थे  ।
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 Written  Answers  21118.0 8118.0  3,  1892  (Saka)

 माल  डिब्बों  की  सुपुर्दगी  की  पूर्ति की
 अलग-अलग  फर्मों  के  कार्यो-सम्पादन

 क्षमता  पर  आधारित  होन ेके  भिन्न-भिन्न  होगो  ।  फिर  1970-71  के  माल  डिब्बा

 कार्यक्रम  से  सम्बन्धित  जो  आडर  दिये  गए  उसकी  सुपुर्दगी  पूरी  करने  की  अनुमानित  तारीख

 30-6-1971  है  |

 राष्ट्रपति  श्री  गिरि  के  निर्वाचन  के  विरुद्ध  दी  गई  निर्वाचन-अर्जी  के  सम्बन्ध  में

 fafa  मंत्रालय  के  अधिकारियों  पर  व्यय

 2003.'  श्री  अब्दुल  गनी  डार  :  क्या  बिधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे कि  :

 क्या  श्री  गिरि  के  राष्ट्रपति  निर्वाचित  किये  जाने  के  विरुद्ध  दी  गई  निर्वाचन-मर्जी

 के  सम्बन्ध  में  उनके  मंत्रालय  के  किन्हीं  अधिकारियों  ने  उच्चतम  न्यायालय  की  कायेवाही  में  भाग

 लिया  था  और  यदि  हाँ  तो  उन  अधिकारियों  के  नाग  क्या  हैं  और  उनके  कर्तव्यों  का  अलग-अलग

 व्यौरा  क्या

 इसके  क्या  कारण  और

 उन  अधिकारियों  पर  कितनी  धनराशि  ea  की  गई  जो  न्यायालय  में  उपस्थित  रहे

 और  जिन्होंने  श्री  ato  वी०  गिरि  के  प्रति  अपनी  सेवाएँ  प्रदान  कीं  ?

 विधि  मंत्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य-मंत्री  जगन्नाथ

 श्री  dio  ato  गिरि  के  खिलाफ  1969  की  संख्यांक  1,  2,  3,  4  और  5  वालीं  अजियों  के  सम्बन्ध

 में  उच्चतम  न्यायालय  की  कार्यवाहियों  में  मंत्रालय  के  जिन  अधिकारियों  ने  भाग  वे  हैं  :

 भारत  के  महा-सालिसिटर  श्री  जगदीश  सरकारी  अधिवक्ता  के

 श्री  आर०  एच०  ढेबर  और  सहायक  सरकारी  अधिवक्ता  के  श्री  एस०  पो ०

 नायर  |

 उनका  कत्तव्य  भारत  के  रिटेनिंग  आफिसर  श्री  एस०  एल०

 सचिव  लोक  सभा  और  निर्वाचन  आयोग  के  सचिव  श्री  vo  एन०  सेन  का  प्रतिनिधित्व  करना  था  ।

 संख्यांक  1,  2,  3,  4  भौर  5  वाली  अखियों  में  यह  चुनौती  दी  गई  थी  कि  रिटेनिंग  आफिसर  द्वारा

 अवधियों  के  नाम-निर्देशन  पत्रों  को  मंजूर  करने  और  या  नामंजूर  करने  की  कार्यवाहियाँ  सदोष

 कार्यवाहियाँ  थीं  ।  संख्यांक  1,  4  और  5  वाली  अखियों  राष्ट्रपतीय  और  उपराष्ट्रपतीय  निर्वाचन

 अधिनियम  की  धारा  21  और  राष्ट्रपतीय  और  उपराष्ट्रपतीय  निर्वाचन  नियम  के  नियम  4  और

 6  की  विधि-मान्यता  को  भी  चुनौती  दो  गई थी  ।  संविधान  के  अनुच्छेद  54  के  उपबन्धों  का  निर्वचन

 भी  उक्त  अखियों  में  विवाद  का  विषय  था  ।  उपर्युक्त  प्राधिकारियों  की  ओर  से  उप संजात  होने

 वाले  अधिकारियों  ने  रिटेनिंग  आफिसर  एवं  निर्वाचन  आयोग  के  सचिव  के  पक्ष-कथन  के  समर्थन

 में  और  साथ  ही  साथ  अधिनियम  की  विभिन्न  नियमों  और  संविधान  के  अनुच्छेद  54  के

 अर्थान्वयन  के  सम्बन्ध  में  भी  दलीलें  पेश  कीं  ।

 इन  अखियों  के  लिए  उनके  उपसंजात  होने  का  कारण  यह  था  कि  उच्चतम  न्यायालय
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 नियम  के  आडर  XXXIX  के  नियम  14  के  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  अजियाँ  फाइल  की

 जाने  रिटेनिंग  आफिसर  भर  निर्वाचन  आयोग  के  सचिव  को  जारी  को

 गई  थीं  और  इसलिए  उपर्युक्त  अधिकारियों  उनका  प्रतिनिधित्व  करने  के  लिए  और  अंतर्वलित

 विधिक  विवाद्यकों  पर  दलीलें  पेश  करने  के  लिए  उपसंजात  होना  ही  था  ।

 महा  सालिसिटर  को  प्रति  मामले  के  लिए  प्रतिदिन  800/-  रुपये  की  फीस  लेने  का

 अधिकार  है  ।  उनके  बिलों  के  सम्बन्ध  में  अभी  तक  अन्तिम  रूप  से  निपटारा  नहीं  किया  गया  है  |

 सरकारी  अधिवक्ता  और  सहायक  सरकारी  अधिवक्ता  मंत्रालय  के  अधिकारी  हैऔर  उनको  कोई

 फीस  प्रभारित  करने  का  अधिकार  नहीं  है  और  इसलिए  निर्वाचन  आयोग  के  सचिव

 और  रिटरनिंग  आफिसर  की  ओर  से  उनके  उप संजात  होने  पर  कोई  रकम  खच  नहीं  करनी  होगी  ।

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  की  स्टील  सैटिंग  शाप  में  तालाबन्दी

 2004.  श्री  arg  राव  पटेल  :  नया  इस्पात  तथा  भारों  इंजोनिर्यारग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  1970  में  दुरग  पुर  इस्पात  कारखाने  की

 स्टील  मैटिंग  शेप  में  तालाबन्दी  साम्यवादी  दल  के  कमेंचारियों  के  एक  छोटे  से

 परन्तु  उग्रवादी  दल  की  माँगों  के  कारण  हुई  और

 यदि  तो  वे  माँगें  क्या  हैं  तथा  उन्हें  इस  प्रकार  स्टील  मीटिंग  शाप  के  सुचारु

 रूप  से  चल  रहे  काम  में  बाधा  डालने  की  अनुमति  देने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी
 :

 और  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  के  इस्पात  पिघलाने  वाले  संयंत्र  में  तालाबन्दी  करने

 का  कारण  यह  था  कि  qs  Ul  के  ऑपरेटिव  पद  की  अस्थायी  रिक्ति  की  पूति  के  लिए  ग्रेड  111

 के  एक  अधिसंख्य  आपरेटिव  को  वहाँ  लगाया  गया  था  जो  21  1969  को  प्रबन्धकों  और  मजदूर

 संघ  के  बीच  हुए  करार  की  शर्तों  तथा  सामान्य  प्रथा  के  अनुकूल  था  परन्तु  मजदूरों  ने  इसका

 विरोध  किया  था  ।  मजदूरों  ने  काम  बन्द  कर  दिया  और  प्रदर्शन  किये  ।

 प्रदर्श नका  रियों  को  माँगें  निम्नलिखित  थीं

 (1)  सभी  निलम्बन  आदेश  और  आरोप-पत्र  तत्काल  वापस  लिए  जायें  ।

 (2)  ग्रेड  111  के  अधिसंख्य  आपरेटिव  को  ग्रेड  11  आपरेटिव  की  नियमित  रिक्ति  में  ही

 रखा  जाप  और  उन्हें  ग्र  111  के  नियमित  समकक्ष  पद  की  रिक्ति  में  न  रखा  जाय  |

 प्रबंधक  भविष्य  में  कोई  एक  पक्षीय  कार्यवाही  न  करें  | (3)

 (4)  अधिसंख्य  मजदूरों  की  शिकायतों  पर  प्रबन्धकों  और  मजदूरों  के  बीच  बातचीत

 की  जाय  |
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 मजदूरों  ने  26-9-70  को  आकस्मिक  हड़ताल  कर  दी  27-9-70  को  प्रदर्शनों  के

 दौरान  कुछ  अधिकारियों  पर  हमले  किये  गए  ।  कार्यालय  के  साज-सामान  और  अभिलेखों  को  आग

 लगा  गई  चूँकि  सामान्य  रूप  से  काम  करना  संभव  नहीं  था  और  चूँकि  कत्तव्यनिष्ठ

 कर्मचारियों  और  अधिकारियों  की  जानें  खतरे  में  इसलिए  प्रबन्धकों  27-9-70  को

 तालाबन्दी  की  घोषणा  करनी  पड़ी  ॥  20-10-70  को  तालाबन्दी  समाप्त  कर  दी  गई  परन्तु  मजदूर

 काम  पर  वापस  नहीं  आयें  ।  जब  समझौता  वार्ता  के  परिणामस्वरूप  राज्य  के  श्रम  आयुक्त  के

 समक्ष  प्रबन्धकों  और  मजदूर  संघों  के  बीच  31-10-70  को  एक  समझौता  तभी  मजदूर

 काम  पर  आये  |

 रूमानिया  के  सहयोग  से  इंच  बनाने  का  स्वचालित  aga  स्थापित  करना

 2005.  श्री  arg  राव  पटेल  :  औद्योगिक  विकास  तथा  आंतरिक  व्यापार  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रूमानिया  के  एक  कारखाने  के  सहयोग  से  ईट  बनाने  का  एक

 स्वचालित  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  लाइसेंस  दिया  गया  यदि  तो  सम्बन्धित  पक्षों  के

 नाम  कया  हैं  तथा  सहयोग  की  शर्तें  क्या

 क्या  इस  तथ्य  को  देखते  हुए  कि  ईटें  बनाने  का  यह  भारतीय  श्रम-प्रधान  उद्योग  दस

 लाख  से  भी  अधिक  श्रमिकों  को  काम  पर  लगाता  यह  संयंत्र  स्थापित  करना  नितांत  आवश्यक

 है  जिससे  कि  बहुत  से  श्रमिक  बेरोजगार  हो  और

 क्या  देश  में  ईटों  की  बहुत  कमी  यदि  तो  हमारी  वारिक  आवश्यकता  कितनी

 है  तथा  हमारा  कुल  उत्पादन  कितना  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सं०  :

 और  एक  फर्म  जिसका  नाम  एक्सल  सिर  प्लांट्स  कारपोरेशन  नई  है

 उसको  रूमानिया  की  फर्म  मैस  यूजीन  एक्सपोर्ट  के  तकनीकी  सहयोंग  से  पूर्ण  उल  ब्रिक  प्लांट्स  के

 लिए  गुण  व  गुण  के  आधार  पर  लाइसेंस  दिया  गया  है  ।  सहयोग  की  शर्तें  निम्न  प्रकार  हैं

 (1)  तकनीकी  सेवाओं  जैसे  पण  तकनीकी  प्रा लेखों  तथा  जानकारी  के  बदले  में  विदेशी

 फर्म  को  2°50  लाख  रुपये  एक  मुश्त  दिया  उससे  अधिक  नहीं  ।

 (2)  करार  को  अवधि  5  वर्ष  होगी  ।

 (3)  सभी  देशों  को  निर्यात  की  छूट  होगी  ।

 (4)  दोनों  ओर  के  विदेशी  तकनीशियनों  की  प्रतिनियुक्ति  सरकार  को  पूर्वानुमति  से  होगी  ।

 |  ह  ह pen  द  क 1८1  antl (5)  भारतीय  पਂ  ।  जानकारी  को  यदि  आवश्यक  हुआ  अन्य  पार्टी  को  देने

 में  भी  स्वतंत्र  होगी  ।
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 ईटों  की  अनुमानित  मांग  3,000  करोड़  प्रति  वर्ष  है  ।  यद्यपि  gel  के  उत्पादन

 सम्बन्धी  ठीक-ठीक  आँकड़े  उपलब्ध  नहीं  तथापि  get  की  मांग  की  पूति  के  लिए  इनके

 निर्माण  में  वृद्धि  करना  आवश्यक  होगा  ।

 Duration  of  stay  of  Officers  at  one  Station  on  Northern  Railway

 2006.  SHRI  MOLAHU  PRASAD  :  Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  maximum  time-limit  prescribed  for  continuous  POSUTL Dactin,  ए  of  the  officers  working

 on  different  posts  in  the  Northern  Railways  at  one  station;

 (b)  the  details  in  respect  of  continuous  posting  of  Railway  officers  on  various  posts
 in  Lucknow  Division;

 (c)  the  names  of  such  officers  staying  at  one  station  for  more  than  the  prescribed
 period  against  whom  complaints  of  nepotism,  corr  upti Upli  on  and  untouchability  have  been

 reccived;  and

 (d)  the  action  taken  on  such  complaints  ?

 THE  MiNISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI  NANDA)  :  (a)  to  (d).  The  information  is
 e  Sahha oa  Ulla, being  collected  and

 will  be  placed  on  the  table  of  th

 Expenditure  on  Dramas  played  by  Railway  Employees  and  Officers

 2007,  SHRI  MOLAHU  PRASAD  ;  Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  na  Tre mp  s  of  the  Zonal  Offices  in  the  Northern  Railway  in  which  dramas  are

 played  monthly/fortnightly  by  the  Railway  employees  and  officers;

 (b)  the  time  of  the  Railway  employees/Officers  spent  in  showing  such  dramas;

 (c)  the  details  of  the  expenditure  incurred  on  such  dramas;  and

 (d)  the  reasons  for  not  censoring  the  obscene  scenes  of  the  drama  like  ‘Abhayadan’
 played  in  the  Lucknow  Zone  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI  NAN  DA)  (4  ै  | \cay  to  (d).  The  information  is

 being  collected  and  will  be  placed  on  the  table  of  the  Sabha.

 Grant  of  Interim  Relief  to  1  ilway  Employees

 2008.  SHRI  HUKAM  CHAND  KACHWAI:  Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 Pleased  to  state  :

 (a)  the  number of  Railway  employees  who  got  their  interim  relief  as  announced  by
 Government;  and

 (b)  the  additional  expenditure  being  borne  by  the  Railways  on  account  of  the  interim
 relief  ?
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 THE  MINISTER  0]  RAILWAYS  (SHRI  NANDA)  (a)  and  (b).  Information  is

 being  collected  and  wi!l  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha

 sala  इंजीनियरिंग  सेवा  के  भर्ती  नियमों  में  परिवहन

 2011.  श्री  एस०  डी०  सोम सुन्दरम  क्या  रेलवे  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  केन्द्रीय  इंजीनियरिंग  सेवा में  पदोन्नति  तथा  भर्ती  के  अवसरों  को

 उत्तमतर  बनाने  के  लिए  उक्त  सेवा  से  सम्बन्धित  वर्त  गगन  भर्ती  नियमों  में  कतिपय  परिवर्तन  करने

 का  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 रेलवे  मंत्री  :  गौर  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा

 पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 लवे  मंत्री  के  साथ  जोनल  रेलवे  के  महा प्रबन्धकों  तथा  सुरक्षा  अधिकारियों  का  सम्मेलन

 2012.  at  मंगलाधुमाडम  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  की  हाल  ही  में

 नई  दिल्ली  में  आयो  जित  जोनल  रेलों  के  सुरक्षा  अधिकारियों  और  महा प्रबन्धकों  के  सम्मेलन  में  कौन

 कॉन  से  महत्वपूर्ण  निर्णय  किये  गए  ?

 रेलवे  मंत्री  :  दुर्घटनाओं  को  और  कम  करने  तथा  रेल  यात्रा  को  अधिक  सुरक्षित

 बनाने  के  तौर  तरीकों  पर  विचार  करने  के  लिए  6-11-70  को  रेल  मंत्री  के  साथ  रेलों  के  महापध्रबन्धकों

 तथा  अन्य  वरिष्ठ  अधिकारियों  का  एक  सम्मेलन  हुआ  था  ।

 सम्मेलन  में  विचार-विमश  के  यह  विनिश्चय  गया  इंजन

 वरों--खासकर  डीजल  ड्राइवरों  के  काम  पर  विशेष  निगाह  रखने  के  बारे  में  पहले  से  चलाये  जा  रहे

 अभियान  को  तेज  किया  जाय  ताकि  वे  नियमों  के  अनुसार  काम  निर्धारित  गति  सीमा  का  पालन

 करें  और  ड्यूटी  करते  समय  सड़क  रहें  ।

 डाक्टरों  में  संरक्षा  के  प्रति  जागरूकता  का  भाव  पदा  करने  के  संशोधित  रूप  में  संरक्षा

 शिविरों  को  फिर  से  चलाने  का  विनिश्चय  किया  गया  ।

 सम्मेलन ने  यह ह  भी  विनिश्चय  किया  कि  सभी  डीजल  ate  बिजली  रेल  इंजनों  में  सकता

 नियंत्रण  उपकरण  amt  के  कार्यक्रम  की  गति  बढ़ायी  जाय  और  साथ  ही  रेल  पथ  सर्विसिंग

 तथा  स्वचालित  गाड़ी  नियंत्रण  उपकरण  लगाने  के  कार्यक्रम  को  भी  मुस्तैदी  से  क्रियान्वित  किया

 जाय ।

 यह  भी  विनिश्चय  किया  गया  कि  रेल  कर्मचारियों  के  मस्तिष्क  में  सुरक्षित  ढंग  से  काम  करने
 [  ल्  ety  य

 की  प्रमुख  महत्ता  को  फिर से  ताजा  करने  के  Inu  सभी  रेलों  पर  सप्ताहਂ  मनाया  जाय  |



 —_-—
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 आइलेंड  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी  की  रफ्तार  में  विधि

 2013.  श्री  मंगलायुमाडम  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  अन्य  एक्सप्रैस  रेलगाड़ियों  की  तुलना  में  बंगलौर  से  कोचीन  के

 बीच  चलने  वाली  आइलैंड  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी  की  रफ्तार  बहुत  धीमी  होने  के  कारण  यह  रेलगाड़ी

 अधिक  लोकप्रिय  नहीं  और

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  ऐसी  एक्सप्रैस  रेलगाड़ियों  की  रफ्तार  अधिक  रखी

 क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेलवे  मंत्री  :  जी  नहीं  ।

 खण्डों  के  लिए  नियत  अधिकतम  अनुमत  रफ्तार  को  ध्यान  में  रखते  हुए  गाड़ियों  को

 अनुमत  रफ्तार  पर  चलाया  जाता  है  ।  किसी  भी  ठहराव  को  समाप्त  करना  सम्भव  नहीं

 विशेषतया  बेंगलूरू-बंगारपेट्टे  खण्ड  पर  जहाँ  गाड़ियाँ  खण्डीय  यात्रियों  के  लिए  चलायी  जाती  हैं

 और  हर  स्टेशन  पर  ठहरती  हैं  ।

 वास्तविक  उपयोगकर्ताओं  के  बकाया  इस्पात  मांग-पत्र

 2014.  शो  tro  to  सिह  देव  :  क्या  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनिर्यारग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस्पात  के  वास्तविक  उपयोगकर्ताओं  के  मांग-पत्तों
 के

 आधार  पर  इस  समय  कुल

 कितना  इस्पात  दिया  जाना  बाकी

 स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  का  व्या  कायेवाह्दी  करने  का  विचार  है  ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  :

 और  उपभोक्ताओं  को  माल  की  सप्लाई  उनकी  वर्तमान  तथा  निकट  भविष्य  की  आवश्यकताओं

 के  आधार  पर  की  जाती  हैं  ।  इसके  विपरीत  मांग-पत्तों  के  बकाया  माल  से  अभिप्राय  पहले  की  उनकी

 आवश्यकताओं  के  उनके  अपने  उन  अनुमानों  से  है  जिनकी  पहले  पूर्ति  की  जा  सकी  है  और  जिनका

 उनकी  वर्तमान  और  भावी  आवश्यकताओं  से  कोई  प्रत्यक्ष  संबंध  नहीं  है  ।  नई  वितरण  नीति

 में  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  तत्पश्चात्  जो  माल  सप्लाई  नहीं  किया  जा  सकेगा  वे  मांग-पत्र  की

 तारीख  से  दो  वर्ष  बीत  जाने  पर  स्वतः  खत्म  हो  गया  समझा  जाएगा  |  जहाँ  तक  पहले  के  बकाया

 asa  का  संबंध  है  जिन  पर  यह  fata  लागू  नहीं  उनको  बेईमान  सप्लाई  जो  नये

 आवरों  के  बजाय  पुराने  बकाया  आर्डरों  के  बदले  की  जा  रही  दे  कर  खत्म  किया  जा  रहा  है  ।

 India’s  Contribution  in  E.  C.  A.  F.  Conference  held  in  Tokyo

 Min 2015.  SHRI  RAMAVATAR  SHARMA  Will  the  Vin  ister  of  INDUSTRIAL  DEVE-
 LOPMENT  AND  JIN INIT  ERNAL  TR  ATE pe  ba Oe  pleased  to  state  :
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 (a)  the  names  of  the  Indian  representatives  who  participated  in  the  A.  F.E.

 Conference  held  in  Tokyo  recently;

 (b)  the  details  of  the  speeches  made  by  the  Indian  representatives  in  the  said  Confe-

 rence;  and

 (c)  for  which  programmes,  proposed  in  the  above  Conference,  the  Government  of

 India  will  make  their  contribution  and  the  extent  and  nature  of  such  contribution  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE  MINISTRY  OF  INDUSTRIAL  DEVELOPMENT

 AND  INTERNAL  TRADE  (SHRI  M.  R.  KRISHNA)  :  (a)  to  (0).  A  copy  of  the  Report  of

 the  Indian  Delegation  to  the  Second  Asian  Conference  on  Industrialisation  held  at  Tokyo
 from  September  8  to  September  21,  1970  has  been  placed  in  the  Parliament  Library.  The

 information  asked  for  in  the  Question  is  available  in  that  Report.

 ताँबे  का  मुल्य

 2016,  थ्री  go  कु०  कापड़िया  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार

 मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  के  कुछ  महीनों  में  ताँबे  के  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  भारी  कमी  आई

 नया  देश  में  ताँबे
 के

 पत्तन  तक  पहुंचने  के  मुल्य  गत्  छः  मास  पुर्व  के  मूल्यों  से  बहुत

 कम

 क्या  बड़े  पैमाने  के  केबिल-निर्माताओं  में  से  किसी  ने  ताँबा  कण्डकटर  केबिल  के  मूल्यों  में

 तदनुसार  कमी  की  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  इन  उत्पादों  के  मूल्यों  को  कम  कराने  के  लिए  आपे  क्षित

 वाही  करेगी  ?

 औद्योगिक  बिकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मं०  रण

 और  हाँ  ।  ताँबे  की  छड़ों  के  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  में  जैसे  कि  ae  लन्दन  मेटल

 एक्सचेंज  द्वारा  उद्धत  किये  गए  मई  1970  से  कमी  आई  भारत  में  ताँबे  की  तथागत  लागत  में

 भी  कमी  भाई  है  ।

 ताँबे  के  मूल्यों  में  हाल  में  हुई  कमी  का  ताँबे  के  कण्डक्टर-केबिलों  के  मूल्यों  पर  कोई

 विशेष  प्रभाव  पड़ा  है  या  यह  अभी  नहीं  बताया  जा  सकता  क्योंकि  अधिकांश  निर्माता  पहले
 से  आयातित  ताँबे  का  प्रयोग  कर  रहे  हैं  ।

 केबिलों  और  तारों  के  मुल्य  ढांचे  का  अध्ययन  किया  जा  रहा  है  ।

 मनीला  में  संयुक्त  राष्ट्र  औद्योगिक  संगठन  को  बेठक  में  भारत  का  भाग  लेना

 2017.  शी  सु०  कापड़िया  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  संयुक्त  राष्ट्र  औद्योगिक  संगठन  की  बैठक  में  भाग  लेने  के  लिए  भारत  ने  एक

 प्रतिनिधि-मण्डल  मनीला  भेजा  और

 यदि  तो  प्रतिनिधि-मण्डल  के  सदस्यों  के  नाम  क्यां  उनका  अंशदान  क्या  था  और

 उन्होंने  कितने  मूल्य  के  क्रयादेश  प्राप्त  किये  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मठ  To

 और  (a)  सम्मेलन  में  भाग  लेने  वाले  भारतीय  प्रतिनिधि-मण्डल  की  सुची  जिसमें  अधिकारी

 at  उद्योगपति  सम्मिलित  अनुबन्ध  के  रूप  में  संलग्न  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये

 संख्या  एल०  Zto—4364/70|

 मनीला  सम्मेलन  का  प्रमुख  उद्देश्य  सरकारी  प्रतिनिधियों  और  उन  जो  एशिया  के

 विकासशील  देशों  में  विभिन्न  औद्योगिक  परियोजनाएं  चलाती  हैं  और  विकसित  देशों  के  उन

 विनियोजन कों  में  मेल-जोल  बढ़ाना  जो  इन  उपक्रमों  की  स्थापना  करने  में  भाग  लेने  के  इच्छुक

 थे  ।  भारत  ने  इस  सम्मेलन  में  कुछ  विशिष्ट  और  जटिल  क्षेत्रों  जिनमें  इस  समय  कुछ  प्रौद्योगिकी

 कमियाँ  विद्यमान  उनमें  विदेशी  सहयोग  प्राप्त  करने  एवं  भारत  द्वारा  विशेष  रूप  से  भारतीय

 मशीनों  और  उपकरणों  को  एशिया  के  अन्य  विकासशील  देशों  में  औद्योगिक  परियोजनाओं  के

 लिए  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  की  दृष्टि  से  दोहरी  हैसियत  से  भाग  लिया  था  ।  भारत  की  प्रमुख

 औद्योगिक  कमियों  के  सम्बध  में  विभिन्न  वर्गों  और  बिदेशी  कम्पनियों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ

 विचार-विमर्श  किया  गया  था  ।  इस  प्रकार  के  विचार-विमर्श  सरकार  के  सम्बन्धित  विभागों  और

 अभिकरणों  तथा  भारत  के  परियोजना  अधिकारियों  के  साथ  और  भागे  किये  जाते  रहेंगे  ।

 शील  देशों  में  संयुक्त  उद्योगों  में  भारत  द्वारा  भाग  लिए  जाने  के  बारे  में  अधिकांश  एशियाई

 जिन्होंने  सम्मेलन  में  भाग  लिया  ने  इसका  स्वागत  किया  था  ।

 अधिकांश  प्रतिनिधि-मण्डलों  का  नेतृत्व  सरकारी  प्रतिनिधियों  द्वारा  और

 भारतीय  उद्योगपतियों  दारा  परियोजना  विशेष  पर  को  गई  प्रत्यक्ष  बातचीत  और  पत्र-व्यवहार  के

 अतिरिक्त  इन  वर्गों  से  घनिष्ठ  सम्बन्ध  स्थापित  किया  गया  था  ।  सम्बन्धित  उद्यमियों  द्वारा  इस

 सम्बन्ध  में  और  आगे  विचार-विमर्श  किया  जा  रहा  बठक  के  महत्व  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 जो  मुख्य  रूप  से  संयुक्त  उद्यमों  की  स्थापना  करने  में  रुचि  रखने  वाली  विभिन्न  देशों  की  पार्टियों

 में  आपस  में  मेल-जोल  बढ़ाने  के  लिए  बुलाई  गई  अभी  इस  बात  का  अनुमान  नहीं  लगाया  जा

 सकता  कि  कितनी  परियोजनाएं  वास्तव  में  कार्यान्वित  की  जा  सकेंगी  क्योंकि  इन  पर  अभी  सम्बन्धित

 अभिकरणों  और  पार्टियों  को  आगे  की  पर्याप्त  कार्यवाही  करनी  होगी  ।

 Vegetable  Oil  Factories  to  be  set  up  in  Co-operative  Sector

 2018.  SHRI  ARJUN  SINGH  BHADORIA:  Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL

 DEVELOPMENT  AND  INTERNAL  TRADE  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  names  of  the  States  where  new  vegetable  oil  factories  are  being  set  प  in  the

 Co-operative  Sector  consequent  upon  the  decision  of  the  Government  t¢  do  so;  and

 (0)  the  number  out  of  them  which’  would  be  under  the  State  Governments  and  the

 number  of  those  which  would  be  प  में  the  Central  Government  ? nder
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 ॥ 3६  T THE  DEPUTY  MINISTER  IN  i  HE  MINISTRY  OF  INDUSTRIAL  DEVELOP-

 MENT  AND  INTERNAL  TRADE  (SHRI  M.R.  KRISHNA):  (a)  and  (b).  In  the  Fourth

 Plan  period,  there  isa  programme  to  set  up  7  vegetable  or!  factories  (vanaspati  units)  in  the

 cooperative  Sector,  No  State-wise  allocation  of  these  units  has  yet  been  worked  out,  In

 finalising  the  actual  locations  of  these  units,  the  availability  of  raw  material  and  other  related

 aspects  would  be  taken  into  account.

 Since  the  units  would  be  Set  up  in  the  cooperative  sector,  the  question  of  their  being
 under  State  Government  and/or  the  Central  Government  does  not  arise.

 पश्चिम  बंगाल  के  लघु  उद्योगों  में  कच्चे  माल  को  कमो

 2019.  श्री  सरदार  अमजद  अली  :  क्या  औद्योगिक  बिस्वास  तथा  आन्तरिक  व्यापार

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कच्चे  ढलावों  एल्यूमीनियम  धातु  की  चादरों  तथा  सोडे  की

 कमी  के  कारण  पश्चिम  बंगाल  के  अनेक  लघु  उद्योग  बन्द  हो  गए  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  उद्योगपतियों  को  इस  सामान  की  सप्लाई  सुनिश्चित  करने

 के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  म०  To

 भर  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 बोकारो  इस्पात  संयंत्र  में  बिजली  घर  लगाना

 2020.  को  ए०  श्रीधरन  :  क्या  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  बोकारों  इस्पात  संयंत्र  में  बिजली  घर  लगाने  का  कार्यभार  113  लाख  रुपये  की

 लागत  पर  उससे  वैस्ट  इण्डिया  इरैक्टर्स  को  दे  गया  था
 जबकि  एक  अन्य  अनुभवी  ठेकेदार

 इसे  101  लाख  रुपये  की  लागत  पर  बनाने  के  लिए  तेयार

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 बया  केवल  उसी  कार्य  के  कारण  इस्पात  संयंत्र  को  लगभग
 19

 लाख  रुपये  की  क्षति

 हुई  और

 किसने  इसकी  सिफारिश  की  है  और  ऐसी  सिफारिश  के  कारण  क्या  हैं  ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  संल्लालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  :

 ओर  बोकारो  इस्पात  कारखाने  के  तापीय  विद्युत  संयंत्र  और  टर्बो  ब्लोअर  स्टेशन  के

 करणों  और  संयंत्रों  को  लगाने  का  ठेका  लगभग  113  लाख  रुपये  की  लागत  पर  dad  वैस्टल

 इण्डिया  इरक्टर्स  को  दिया  गया  क्योंकि  इन्होंने  ही  तकनीकी  तौर  पर  स्वीकारे  न्यूनतम  लागत
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 की  पेशकश  की  थी  ।  इससे  कम  लागत  की  दो  पेशकशें  थीं  परन्तु  तक  =e  fr  यों
 atom  और  अनिश़्चित

 आर्थिक  व्यवस्था  को  देखते  हुए  उन्हें  नामंजूर  करना  पढ़ा  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  सलाहकार  मसले  एम०  एन०  दस्तूर  एण्ड  क  द्वारा  और

 बोकारों  इस्पात  कारखाने  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  की  निविदा-विशेषज्ञ  समिति  की  सिफारिश  पर  ही

 बोकारो  इस्पात  कारखाने  के  निदेशक-मण्डल  ने  यह  कार्य  मैसेज  वैस्टर्न  इण्डिया  इरेक्टर्स  को  सौंपने  का

 किया  था  |

 विदेशो  सिगरेट  कम्पनियों  का  कार्य  संचालन

 2021,  श्री  vo  श्रीधरन  औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्नी  यह

 बताने  की  कृपा  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  विदेशी  सिगरेट  कम्पनियों  के  कास  संचालन  के  सम्बन्धें

 जाँच  करने  अथवा  उनके  लिए  एक  आयोग  या  समिति  नियुक्त  करने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 atlanta  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  स०  :

 और  वर्तमान  में  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 सिगरेट  उद्योग  को  संरक्षण  देना

 2022.  शी  यमुना  प्रसाद  मंडल  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्री

 यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  स्वाधीनता  प्राप्ति  के  बाद  से  सिगरेट  उद्योग  को  कोई  संरक्षण  प्रदान

 नहीं  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  संचालक  में  उप-मंत्री  मं०  र०

 सिग्रेट  का  आयात  प्रतिबन्धित  है  ।

 को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सुती  कपड़े  को  मशीनों  का  निर्माण

 2023,  श्री  नन्द  कुमार  सोमानी  :

 श्री  स्वतंत्र  fag  कोठारी  :

 क्या  जौद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  देश  के  कुछ  कपड़ा-मशीन  निर्माताओं  ने  विदेशी  फर्मों  के  सहयोग  से  अथवा

 सहयोग  के  खुले-सिरे  की  कताई-मशीनों  तथा  शटल-विहीन  करघों  के  निर्माण  के  लिए  सरकार

 की  अनुमति  माँगी

 यदि  तो  इन  निर्माताओं  के  नाम  कया  उनके  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा

 सरकार  द्वारा  उत  पर  क्या  निर्णय  लिए  गए  और

 यदि  उपरोक्त  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  ay SUH  क्या  सरकार  भारत  में  इन

 मशीनों  के  निर्माण  की  अनुमति  देगी  और  यदि  तो  उसकी  शर्तें  क्या  होंगी  ?

 औद्योगिक  बिकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  स०  To  :

 जी  हाँ  ।

 मैसेज  नेशनल  मशीनरी  waged  थाना  ने  खुले  सिरे  के  कताई  करमों  के

 बनाने  के  लिए  आवेदन-पत्र  भेजा है
 ।  चूँकि  आवेदन-पत्र  में  पूर्ण  व्यौरा  नहीं  दिया  गया  था

 उनसे  कहा  गया  है  कि  जब  उनके  पास  पूर्ण  जानकारी  उपलब्ध  हो  जाए  तो  वे  आवेदन-पत्न

 भेजें  ।  मैसेज  इण्डिक्यूप  इंजी०  अहमदाबाद  ने  भी  कुछ  रुचि  दिखलाई  है  तथा  उन्हें  सलाह

 दी  गई  है  कि  वे  उचित  फार्म  पर  आवेदन-पत्न  भेजें  ।

 शटल-विहीन  करघों  के  मेसर्स  टेक्सटाइल  एपलायन्सेज  तथा  gee  मैक्स

 बड़ौदा  से  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  था  जों  आजकल  सरकार  के  विचाराधीन है  ।

 जब  कभी  आवेदन-पत्र  प्राप्त
 उन

 पर  उचित  रूप  से  विचार  किया  जाएगा  |

 राजधानी  में  उपभोक्ता
 वस्तुओं

 के  मुल्यों  में  वृद्धि

 fort 2024.  थ्रो  देवता  नन्दन  पाटो दिया  :  क्या  औद्योगिक  |  हि  स  तथा  आन्तरिक  व्यापार

 मंत्री  ag  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राजधानी  में  हाल  ही  में  कुछ  उपभोकक््ता- वस्तुओं  के  मूल्यों  में  33

 प्रतिशत  से  भी  अधिक  की  विधि  हुई

 क्या  1970  के  दोरान  5
 प्रतिशत  वृद्धि  सम्बन्धी  सरकारी  आँकड़े  स्थिति  का

 qa  मुल्यांकन  है  मुल्य-सम्बन्धी  आँकड़े  एकदम  करते  समय  बहुत  सी  उपभोक््ता-वस्तुओं  को

 शामिल  ही  नहीं  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा मान्तरिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मं०  To  :

 फरवरी  1970  तथा  6  1970  को  दिल्ली  में  चुनी  हुई  उपभोक्ता-वस्तुओं  के  थोक

 मुल्यों  को  दिखाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  देसी  आलुओं  तथा  सन् तरों  के  मुल्य

 1970  को  27  1970  की  अपेक्षा  33  प्रतिशत  बढ़  गये  हैं
 ।  में  रखा  गया  ।  देखिए

 संख्या  एल०  टी  ०--4365/70]
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 चुने  हुए  स्थानों  के  सभी  प्रमुख  वस्तुओ ंके  yeat  के  आधार

 पर  थोक

 लो  gee  तकर
 किम

 cr

 त  ही  नहीं  उठता
 क  द

 Prices  of  Consumer  ods  in  Madhya  Pradesh

 i
 2025.  §  AUR  ee  of  D  1 (0िध/७1 ह  Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL

 DEVELOP  र  It  2  \L
 TRADE  be  Pleased  to  state

 ह
 (a)  number  of  times  the  prices  of  con

 mer  goods
 were  increased  in  Madhya

 Pradesh  9  and  1970  so  far;  and

 (0)  the  reasons  forthe  present  price-rise  ?

 E  DEPUTY  MINISTER  IN  THE  MINISTRY  OF  INDU  EVELOPMENT

 AND ॥  ERNAL  TRADE  (SHRI  M.  R.  KRISHNA)  (a)  ar  hers  tement  showing
 the  tre  tail  prices  of  some  important  consumer  goods  a  centres  in  Madhya

 Prades  ng  1969  and  1970  js  attached.  The  statement  also  includes  th
 the  rea

 ons
 for  any

 price ॥
 tuations  during  the  period.  [Placed  in  Library,  Please  See  No.

 ,

 वायदा  व्यापार  पर  लगे  प्रतिबन्ध  का  कोसों  पर  प्रभाव

 26.  को  लोबो  प्रभ  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक
 व्याप

 धार  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  कि

 fz
 (  क्या  वायदा  व्यापार  पर  रोक  लगाने  के  बाद  म

 है  और  वस्तुओं

 धक  उतार-चढ़ाव  नहों  ATAT  ह के  मूल
 व

 जा
 ह

 यदि  तो  रोक  लगाने  से  पहले  और  बाद  पना 4  आंकडे

 क्या त

 जबकि  वायदा  व्यापार  में  क्रेता  और  विक्रेता  दोनों  वचनबद्ध  होते  हैं  अ  बाजार

 में  fi  ने  योग्य  उत्पादों  का  गहन  ज्ञान  होता  तो  सरकार  वस्तुओं  के  मूल्यों  पर  इस

 ब  को  तथा  समूचित  नियंत्रण  से  मीरा-स्फीति  को  रोकने  की  कसे  मना  कर  सकती  है

 औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  संचालक  में  उप-संधि  (art  स०  ही

 तथा  वस्तुओं  अगाऊ  सौदों  पर  कोई  आम  प्रतिबन्ध  नहीं
 है  ।  अगाऊ  सौदे

 अधिनियम  के  उपबन्ध  अगाऊ  सौदों  का  विनियमित  तथा  प्रतिबन्ध  दोनों  ही  करते  हैं  ।

 z समय  कई  वस्तुओं  के  अगाऊ  सौदे  की  अनुमति  है  जिनके  नाम  हैं--जूट  का  काली  मिर

 बिनौला  कपास  तथा  नारियल  का  तेल  |  जनवरी  1955  से  कुछ  वस्त

 क  अ  गोल  सौदों  पर  समय-समय  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  जाता  है  ।  इसके  अतिरिक्त
 अज़ीम  व

 व्या

 योग
 ते

 अस्थायी
 पग  के  रूप  मूंगफली  के  तेल  तथा  देसी  कपास  में  अगाऊ

 स
 की

 दी  क्योंकि
 सम्बद्ध  aq  की  सम् भरण  स्थिति

 पनपते
 नहीं है  वस्तुओं
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 के  मामले  में  मूल्यों  का  उतार-चढ़ाव  उस  समय  में  अत्यधिक  रहा  जब  उनमें  अगाऊ  सौदे  नहीं

 होते थे  ।

 सरकार  ने  अगाऊ  सौदों  की  सुविधा  से  कभी  वंचित  नहीं  किया  है  और  यहाँ  तक  कि

 कई  वस्तुओं  के  अगाऊ  सौदों  की  अनुमति  है  |

 लघु  उद्योगों  को  दिये  गए  ऋणों  को  वसुली  की  अवधि  में  कमी  करना

 2027.  श्री  रामावतार  शर्मा  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  लघु  उद्योगों  तथा  शिल्पकारों  को  दिये  गए  ऋणों  की  वसूली  की  अवधि

 को  10  वर्ष  से  घटाकर  3  वर्ष  कर  दिया  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 (@)  क्या  सरकार  को  इस  कार्यवाही  के  विरोध  में  मुख्य  कोठारी  पाषण  तथा  दिल्लो  के

 उप-राज्यपाल  की  ओर  से  कोई  प्राप्त  हुआ  यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या

 किया  कौर

 क्या  सरकार  ने  इस  कार्यवाही  से  लघु  उद्योगपतियों  तथा  शिल्पकारों  को  होने  वाली

 कठिनाइयों  को  दूर  के  लिए  कोई  का्यवाह्दी  की  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 alanine  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-संधि  1. |  स०  ०  :

 से  सरकार  की  नीति  के  अनुसार  अंश  पूंजी  के  लिए  दिये  गए  ऋण  की  अदायगी  अवधि

 10  वह  तथा  कार्यकारी  पूंजी  अथवा  कच्चे  माल  के  लिए  दिये  गए  ऋण  की  अदायगी  अवधि  3  बर्ष

 है  lay  तथा  कुटीर  उद्योग  नियम  1970,  जसा  कि  दिल्ली '  प्रशासन  ने  प्रकाशित  किया  में  ऐसी

 व्यवस्था  थी  कि  सहकारिता  संस्थाओं  से  इतर  पाटियों  को  दिये  गए  कणों  at  अदायगी  की  अवधि

 10  वर्ष  होगी  तथा  औद्योगिक  सहकारिता  संस्थाओं  को  दिये  गए  ऋण  की  अदायगी  अवधि  3  वर्ष

 होगी  ।  जब  यह  असंगतता  सरकार  के  ध्यान  में  आई  तो  दिल्ली  प्रशासन  को  परामर्श  दिया  गया  कि

 वहू  ऋण  नीति  को  सरकार  को  नीति  के  अनुरूप  करने  के  लिए  अधिसूचना  द्वारा  संशोधन  करे  ॥

 राज्य  निदेशकों  को  इस्पात  के  कोटे  का  अन्तरण

 2028.
 श्री  लोबो  प्रभु  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्नी  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  कारण है  कि  तकनी की  विकास  महानिदेशालय  ने  लघु  उद्योगों  के  वर्ष  1968  में

 आबंटित  इस्पात  के  कोटे  को  राज्य  निदेशकों  को  अन्तरित  नहीं

 क्या  कारण  है  कि  उत्पादन  क्षमता  के  प्रमाण-पत्र  भी  अन्तरित  नहीं  किये ी

 इन  उद्योगों  को  फोटोस्टेट  प्रतियाँ  तेयार  करने  का  आदेश  देने  के  क्या  कारण
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 क्या  उपरोक्त  भाग  में  वर्जित  अन्तरण  के  साथ  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय

 का  कोटा  घटा  दिया  गया  यदि  तो  इस  गलती  के  लिए  कौन  उत्तरदायी  और

 (=)  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  ने  इस्पात  के  अतिरिक्त  कोटे  का  किस  प्रकार  उपयोग

 किया  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मं०  To  :

 से  1968-69  में  प्रचलित  प्रक्रिया  के  अनुसार  तकनीकी  विकास  के  महानिदेशालय  की

 सूचियों  में  आने  वाले  एककों  की  महानिदेशालय  द्वारा  अनुमोदित  माँगों  लोहा  तथा  इस्पात  नियंत्रक

 को  भेजी  जाती  थीं  कि  समय-समय  पर  देशीय  स्रोतों  से  उपलब्ध  कुल  माल  तथा  माँग  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  आबंटन  करता  था  ।  प्रत्येक  वर्ष  के  लिए  तकनीकी  महानिदेशालय  के

 निर्धारित  कोटे  जैसी  कोई  चीज  नहीं  थी  अतत  महानिदेशालय  की  सुची  में  एककों  के  राज्यों  के  उद्योग

 निदेशालय  को  हस्तान्तरित  करते  समय  अपने  कोटे  के  आबंटन  को  भी  उद्योग  निदेशालयों  को

 हस्तान्तरित  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राज्यों  के  उद्योग  निदेशकों  को  तथा  अन्य  प्राधिकारियों  को  एककों  के  हस्तान्तरण  के  सम्बन्ध

 में  सुचित  रखा  गया  ताकि  वे  उन  एककों  की  gra  कोटियों  के  इस्पात  तथा  अन्य  वस्तुओं  की

 आवश्यकताओं  की  पति  के  लिए  अपनो  इस  हेतु  सामान्य  नीति  के  अनुरूप  आबंटन  निर्धारित  कर

 सके ं|

 राज्य  सरकारों  के  उद्योग  निदेशकों  ने  फोटोस्टेट  प्रतियाँ  माँगी  थीं  ।

 चूँकि  प्रत्येक  वह  के  लिए  कोई  निर्धारित  न  और  आबंटन  का  निर्धारण

 सूचीगत  एककों  की  अनुमोदित  माँगों  तथा  उत्पादकों  से  माल  की  उपलब्धि  के  आधार  पर  किया

 जाता  उस  तथाकथित  कोटे  में  कमी  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भाग  से  के  उत्तर  क्रो  देखते  हुए  इसका  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 मंगलौर  रेलवे  स्टेशन  का  विकास

 2029,  श्री  लोबो  प्रभु  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 क्या  मंगलौर  में  मुख्य  रेलवे  स्टेशन  के  ढाँचे  में  वर्ष  1906  में  हुए  निर्माण  के  समय  से

 लेकर  अब  तक  कोई  ate  निर्माण  हुआ  यदि  तो  जोड़े  गए  तल  क्षेत्रफल  की  प्रतिशतता

 क्या

 {
 खं थ  )  क्या  वहाँ  गेर-शाकाहारी  जलपान  गृह  के  लिए  कोई  जगह  नही ंहै  तथा  इसके  लिए

 वर्तमान  मुख्य  भवन  के  ऊपर  नई  मंजिल  न  बनाने  के  क्या  कारण

 क्या  उक्त  नई  मंजिल  पर  और  अच्छे  विश्ञामगह  बन  सकेंगे  क्योंकि  नीचे  की  मंजिल

 पर  बने  विश्ञामगह  लोकप्रिय  नहीं
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 क्योंकि  मुख्य  स्टेशन  बन्दरगाह  के  लिए  लाइन  तथा  हसन  के  लिए  नई  लाइन  के  लिए

 कार्य  तो  क्या  संभावित  यातायात  वृद्धि  के  लिए  नई  मंजिल  की  व्यवस्था की
 और

 (=)  यादि  इस  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  तो  वह  क्या  है  तथा  उसे  कार्यान्वित

 करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 रेलवे  मंत्री  :  जी  43  प्रतिशत  तक  ।

 मंगलौर  रेलवे  स्टेशन  पर  सामिष  भोजनालय  के  लिए  इस  समय  कोई  सिफारिश  नहीं

 बेईमान  स्टेशन  की  इमारत  के  ऊपर  नई  मंजिल  बनाने  का  भी  कोई  विचार  नहीं  है  ।

 से  ऊपर  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  सवाल  नहीं  उठता  ।

 लघु  इस्पात  संयंत्र

 2030,  श्री  मणि भाई  जे०  पटेल  :

 श्र  हिम्मतसिहका  :

 क्या  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  देश  में  लघु  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इसका  क्या  उद्देश्य  है  तथा  ये  संयंत्र  ga  उद्योगों  के  स्थापित

 किये  और

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  योजना  तैयार  की  गई  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 क्या

 इस्पात  तथा  भारों  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  उप-संती  मुहम्मद  शफी  :

 से  देश  में  पहले  ही  बहुत  सी  विद्युत  पटि्टयां  जो  इस्पात  की  ढली  जेसे

 बिलेट  और  अन्य  पुनर्वेलित  इस्पात-अनुभागों  का  उत्पादन  करने  के  लिए  रद्दी  इस्पात  अथवा

 इसी  प्रकार  का  कच्चा  माल  इस्तेमाल  करती  हैं  ।  सरकार  ने  इस्पात  के  उत्पादों  का  कुल  उत्पादन

 बढ़ाने  की  दृष्टि  से  सरकारी  और  गैर-सरकारी  दोनों  क्षेत्रों  के  आवेदकों  को  इस  प्रकार  के  कारखाने

 लगाने  के  लिए  आशय-पत्र/औद्योगिक  लाइसेंस  भी  दिये  हैं  ।

 लघ  क्षेत्र  के  लिए  मदों  का  आरक्षण

 2031.  श्री  केदारनाथ  faz  :

 श्र  हिम्मत सिह का  :

 क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 50



 लिखित  उत्तर 3  अग्रहायण
 1892  a

 क्या  सरकार  काफी  समय  से  विचार  कर  रही  है  कि  केवल  लघु  क्षेत्र  उद्योग  में  ही

 उत्पादन  की  जाने  वाली  वस्तुओं  की  सुची  में  कुछ  और  वस्तुयें  जोड़ी  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  निणय  किया  गया  है  ?

 आद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ०  To  :

 हाँ  ।

 अन्तिम  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  ।

 कोयला  उद्योग  द्वारा  रेलवे  को  सप्लाई  किए  जाने  वाले  कोयले  की  कोमल  में  वृद्धि  को  मांग

 2032,  श्री  सीताराम  कैसरो  :  क्या  रेलवे  मंत्री ag  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोयला  उद्योग  ने  रेलवे  को  सप्लाई  किये  जाने  वाले  कोयले  की  कीमत  में  वृद्ध

 करने  की  माँग  की  और

 नवना  al Tyrer  of; क्रिया  है  ? यदि  तो  इस  माँग  पर  सरकार  की

 रेलवे  मंत्री  :  जी  हाँ  ।

 टंडरदाताओं  से  बातचीत  को  जा  रही  है

 | औद्योगिक  विकास  के
 लिए

 पुर्जों  ज  से  सहायता

 2033,  शी  सोताराम  केसरी  :  बया  औद्योगिक  विकास  तथा  व्यापार  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वी  जमाने  ने  औद्योगिक  विकास  के  लिए  भारत  को  अधिक  सहायता  देने  का

 प्रस्ताव  किया

 यदि  तो  इस  वर्ष  कितनी  राशि  प्राप्त  होने  की  आशा  और

 इस  जमन-सहायता  को  किन-किन  परियोजनाओं  पर  aa  किया  जायेगा  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  |  म०  To  :

 से  सरकार  को  ऐसी  कोई  सुचना  नहीं है  कि  पूर्वी  जमाने  ने  भारत  के  औद्योगिक

 विकास  के  लिए  कोई  सहायता  देने  का  प्रस्ताव  किया  है  ।

 औद्योगिक  विकास  के  लिए  केन्द्र  तथा  राज्य  सदस्यों  में  समन्वय

 2034.  थ्रो  सीता  राम  केसरी  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  स्पा पार  मंत्री

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  भारती य  निर्माण-कर्ता  संघਂ  की  केन्द्रीय  समिति  ने  हाल  ही  में  औद्योगिक

 तथा  आर्थिक  विकास  की  गति  को  तेज  करने  तथा  केन्द्र  और  राज्यों  के  बीच  समन्वय  स्थापित  करने

 हेतु  कुछ  सुझाव  दिए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  भर

 इस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंतालय  में  उप-मैती  स०  To  :

 हाँ  ।

 अखिल  भारतीय  निर्माण-कर्ता  संघ  द्वारा  कों  गई  सिफारिशों  का  सारांश  संलग्न  है  ।

 में  रखा  गया  +  देखिए  संख्या  एल०  zo  4367/70]

 यह  सिफारिशें  19-10-70  को  प्राप्त  हुई  थों  ।  अधिकांश  सिफारिशों  सम्बन्ध

 विभिन्न  मंत्रालयों  में  निर्धारित  की  गयी  महत्वपूर्ण  नीतियों  से  है  ।  उदाहरणार्थ  सिचाई  तथा

 विद्युत  के  स्रोतों  को  एकत्रीकरण  करने  से  सम्बन्धित  मद  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्रालय  से  सम्बन्धित

 वित्त  आयोग  को  स्थायी  बनाने  आदि  के  सम्बन्ध  में  दिए  गए  सुझाव  का  सम्बन्ध  वित्त  मंत्रालय

 से  भौगोलिक  तथा  आधिक  आधार  आदि  पर  राज्यों  का  पुनर्गठन  गृहमंत्रालय  से  सम्बन्ध

 रखता  है  ।  इन  सबको  सम्बन्धित  मंत्रालय  को  उनके  विचारार्थ  भेजा  जा  रहा  है  ।

 इस  मंत्रालय  का  सम्बन्ध  औद्योगिक  नीति  तथा  औद्योगिक  लाइसेंस  के  art  में  केन्द्र  तथा

 राज्यों  के  मध्य  समन्वय  बनाये  रखने  से  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्र  तथा  राज्यों  के  बीच  विशेष  करके

 लाइसेंस  जारी  करने  के  बारे  में  पहले  से  ही  निकट  समन्वय  रखा  जा  रहा  लाइसेंस  समिति  में

 सभी  राज्य  सरकारों  का  प्रतिनिधित्व  होता  है  ।
 क्

 सरकारी  परियोजनाओं  को  लागू  करने  से  पूर्व  परियोजनाओं  की  रूपरेखा  तेयार  करना  इस

 बारे  में  उसके  तकनीकी  आधिक  औचित्यों  का  विस्तृत  अध्ययन  किये  बिना  कोई  भी  सरकारी

 योजना  न  तो  तैयार  की  जाती  है  और  न  लागू  की  जाती  सरकार  बराबर  इस  बात  का  ध्यान

 रखती  है  कि  सरकारी  परियोजनाएं  स्वस्थ  तथा  कुशल  प्रबन्ध  के  अंतगर्त  कार्य  करें  और  उन्हें  अपने

 प्रबन्धों  में  उचित  स्वायत्तता  हो  ।

 मस  ट्राइ स्कोर  इंडिया  प्राइवेट  बम्बई  द्वारा  तथा  का  निर्माण

 2035.  शी  जाज॑फारनेन्डीज  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्री

 मैसेज  ट्राइ स्कोर  इंडिया  प्राइवेट  बम्बई  द्वारा  तथा  के  निर्माण  के  बारे  में  11

 1970  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2332  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 जब  से  उक्त  कम्पनी  ने  उत्पादन  आरम्भ  किया  है  तब  से  उन्होंने  तथा

 का  कितनी  मात्ना  में  तथा ह  Niet  fi q  करने  मुल्य  का  उत्पादन  तथा  निर्यात
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 क्या  सरकार  को  तथा  फ्लेंज  के  निर्माण  में  प्रयुक्त  होने  वाले  कच्चे  माल  को

 किस्म  के  बारे  में  अन्य  निर्माताओं  की  ओर  से  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  अथवा  प्राप्त  हो  रहो

 यदि  तो  क्या  इससे  यह  संकेत  नहीं  मिलता  कि  यह  फर्म  अपने  वायदे  को  पूर्ण

 करने  में  असफल  रही  है  तथा  पर्याप्त  मात्रा  में  सही  किस्म  के  अच्छे  माल  की  कमी  जिसका  कि

 भारत  में  उत्पादन  करने  से पुरे  हो  उन्हें  अध्ययन  करना  चाहिए  छिपाने  के  लिए  बहाने  बना

 रही

 क्या  इस  फर्म  के  50  प्रतिशत  उत्पादन  का  निर्यात  करने  के  वायद  मे  परोक्ष  निर्यात

 भी  शामिल  और

 यदि  तो  अपना  वायदा  तोड़ने  के  कारण  उक्त  फर्म  के  विरुद्ध  कार्यवाही  न  करने

 के  कया  कारण  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  अन्तरिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  अरुण  र०

 sat  का  सुनिश्चय  किया  जा  रहा  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 से  aaa  fage  इंडिया  sro  लि०  के  अलावा  कोई  अन्य  फर्म  बंग्स  के  बनाने  के

 लिए  तकनीकी  विकास  के  महा  निदेशालय  के  पास  पंजीकृत  नहीं  है  ।  फलेंग्स  के  बनाने  के  लिए  एक

 अन्य  एकक  को  नाम  तकनीकी  विकास  के  महानिदेशालय  के  पास  दर्ज  है  ।  यद्यपि  कच्चे  माल  की

 किस्म  के  बारे  में  कोई  शिकायत  नहीं  आई  देशी  स्रोतों  से  कच्चे  माल  के  संभरण  को  अपर्याप्त

 बताया  गया  है  ।  मसें  त्रिशूर  इण्डिया  sro  लि०  पर  उत्पादन  50  प्रतिशत  निर्यात  करने  की

 गए  उपबन्ध  का  अभिप्राय  अप्रत्यक्ष  निर्यात  से  नहीं  था  ।  सरकार  पहले  से  ही  फर्म  से  निर्यात

 बाध्यता  को  पुरा  करने  का  सुनिश्चय  करने  के  लिए  उठाये  जाने  वाले  कदमों  पर  विचार  कर  रही

 निर्वात  कमी  का  कारण  फर्म  ने  उचित  किस्म  के  कच्चे  माल  का  पर्याप्त  मात्रा  में  न  मिलना

 बताया है

 पश्चिम  रेलवे  के  राजपत्रित  अधिकारियों  की  पदोन्नति  न  करना

 2036.  श्री  कंवरलाल  गुप्त  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 पश्चिम  रेलवे  के  उन  राजपत्रित  अधिकारियों  के  नाम  पदनाम  क्या  हैं  जिनको

 पिछले  दो  वर्षों  से  अपेक्षित  पदोन्नति  नहीं  दी  गयी  है  तथा  प्रत्येक  मामले  में  पदोन्नति  न  दिये  जाने  के

 क्या  कारण  और

 जायेगी  ? ऐसे  प्रत्येक  अधिकारी  को  कब  पदोन्नति

 रेलवे  मंत्री  :  और  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है
 और  सभा पटल

 पर  रख  दी  जायेगी  |
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 रेलवे  के  दो  कर्मचारी  संघों  तथा  tag  बोर्ड  के  बीच  ट्रेन  एग्जामिनरों

 को  शिकायतों  के  बारे  में  विचार-विमश

 2037.  श्री  स०  मोਂ  बनर्जी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या यह  सच  है
 कि  19  तथा  20  1970  रेलवे  कमेंचारी  संघों  तथा

 रेलवे  बोले  के  बीच  ट्रेन-एग्जामिनरों  की  शिकायतों  के  बारे  में  कुछ  विचार-विमर्श  हुआ  और

 यदि  तो  उक्त  विचार-विमर्श  का  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 रेलवे  मंत्री  जी  18-8-70  भर  19  70  को  विचार-विमश

 हुआ  था |

 कर्मचारियों  की  माँगें  नोट  कर  ली  गयी  और  रेलवे  बोझ  उन  पर  आशे  विचार

 करने  को  सहमत  हो  गया  है  |

 मुगलसराय  (qa  पर  नियुक्त  कैरिज  तथा  ana  कर्मचारियों  को

 जानो  किये  गये  BITII-Ta

 2038.  श्री  स०  मो ०  बनर्जी  :  नया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 यह

 सच  है  कि  पु  रेलवे  के  दानापुर  डिवीजन  के  मुगलसराय  रेलवे  स्टेशन  पर

 नियुक्त  कैरिज  तथा  वैगन  कर्मचारियों  को  जुन  से  1970  तक  400  भारों-पत्र  तथा  अन्य

 दण्ड

 मुगलसराय  पर  नियुक्त  करीब  तथा  बैगन  कर्मचारियों  को  मार्च  से  1970  तक

 कितने  आरोप-पत्न  मिले

 (77)  क्या  यह  सच  है  कि  मुगलसराय  पर  सहायक  मेकेनिकल  इंजीनियर  का  एक  पद  बनाये

 जाने  उस  पद  पर  एक  अधिकारी  के  नियुक्त  किये  जाने  के  पश्चात्  कैरिज  तथा  वैगन

 चोरियों  को  दिये  जाने  वाले  आरोप-पत्तों  में  वृद्धि  होती  और

 यदि  उपरोक्त  का  उत्तर  स्वीकारात्मक  है  तो  इसके  क्या  कारण

 रेलवे  मंत्री  (  श्री  से  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर

 रख  दी  जायेगी  ।

 स्टण्डड  ड्रम  एण्ड  बरल  मैन्युफैक्चरिंग  बम्बई  और  हिन्द  गेलवनाईजिंग  कम्पनी

 कलकत्ता  द्वारा  आयातित  इस्पात  का  उपयोग

 2039.  sit  स०  मो०  बनर्जी :  क्या  इस्पात  तथा  इंजीनिर्थारग  मंत्री  28  1970  के

 डम  एण्ड  बेरल  मैन्युफैक्चरिंग  बम्बईਂ  ओर  गैलवनाईजिंग  एण्ड  इंजीनियरिंग

 54



 लिखित  उत्तर 3  1592
 (

 कम्पनी  कलकत्ता  द्वारा  आयातित  इस्पाती  चादरों  के  उपयोग  के  बारे  में

 रांकित  प्रश्न  संख्या  289  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 ली नी क्या  सम्बद्ध  सरकारी  अभिकरणों  ने  इस  बीच  जाँच  पूरी  कर

 यदि  तो  उनके  निष्कर्षों  का  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  यह  कब  तक  पूरी  हो  जायेगी  और  इसमें  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 | ४ है q इस्पात  तथा  भारों  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  उ  मंत्री  मुहम्मद  wet  :

 नहीं  ।  जाँच  अपने  अन्तिम  चरण  में  है  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  ।

 यद्यपि  समय  के  बारे  में  ठीक-ठीक  बताना  कठिन  है  परन्तु  जाँच  को  यथाशीघ्र  पूरा

 करने  की  हर  कोशिश  की  जाएगी  ।

 पॉंडिचेरी  में  स्कूटर  कारखाना

 2040.  श्री  ए०  श्रीधरन  :

 श्री  बे०  Fo  दास  चौधरी  :

 शमी  वि०  नरसिम्हा  राव  :

 क्या  औद्यौगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  सरकार  पांडिचेरी  में  एक  नथा  स्कूटर  कारखाना  स्थापित  करने  के  किसी  प्रस्ताव

 पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  उक्त  कारखाना  गेर-सरकारी  क्षेत्र  में  स्थापित  किया  जायेगा  अथवा

 सरकारी  क्षेत्र

 इस  परियोजना  की  वार्षिक  उत्पादन  क्षमता  क्या  और

 इस  पर  कितनी  लागत  आयेगी  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  do  to  कष्ण) [ज  :

 से  पांडिचेरी  में  स्कूटर  बनाने  का  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिए  औद्योगिक  लाइसेंस

 हेतु  गैर-सरकारी  क्षेत्र
 की  एक  पार्टी  ar  आवेदन-पत्र  प्राप्त  हुआ  था  ।  पांडिचेरी  में  स्कूटर  का

 कारखाना  स्थापित  करने  के  बारे  में  7  1970  को  इस  पार्टी  को  एक  आशय-पत्र  जारी  किया

 गया  है  जिसकी  वार्षिक  क्षमता  24,000  स्कूटर  होगी  ।  उनके  आवेदन-पत्र  में  इस  बात  का  उल्लेख

 किया  गया  था  कि  40,000  स्कूटरों  की  क्षमता  के  लिए  संयत्र  और  मशीनों  पर  कुल
 300  लाख  रु०  का  विनियोजन  होगा  और  इस  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  एक  पब्लिक

 लिमिटेड  कम्पनी  निगमित  करनी  होगी  ।
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 छड़ियों  कौर  के  लिए  अधिक  माला  की  माँग-पल

 2041.  श्री  रवि  राय  :  क्या  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  उपभोक्ताओं  ने
 छड़ियों

 और  टोर स्टील  के  लिए

 अधिक  मात्रा  के  माँग-पत्र  दिये  हैं  जिनका  कुछ  भाग  बाजार  में  चला  जाता

 क्या  सरकार  ने  कोटे  के  इस  दुरुपयोग  की  जाँच  कराई  और

 यदि  तो  उन  व्यक्तियों  के  क्या  नाम हैं  जिन्होंने  कोटे  दुरुपयोग  किया  है  तथा

 उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी

 से  (7)  वर्तमान  वितरण  नीति  के  अनुसार  उपभोक्ता  इस्पात  के  माल  के  लिए  बिना  किसी

 सीमा  के  माँग-पत्र  भेज  सकते  हैं  ।  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  माँगे  गये  माल  की  वास्तव  में

 sagas  लिए  आवश्यकता  है  जो  माँग-फार्म  में  उल्लिखित  ard  इंजीनियर  अथवा  राज्य  के

 उद्योग  निदेशक  से  एक  प्रमाण-पत्र  माँगा  जाता  है  ।  fat  सप्लाई  केवल  इस्पात  प्राथमिकता

 समिति  द्वारा  किये  गए  आबंटन के  अनुसार  ही  की  जाती  यह  समिति  विभिनन  प्रायोजक

 द्वारा  जाँच-पड़ताल  करके  प्रमाणित  को  गई  आवश्यकताओं  को  ही  ध्यान  में  रखती  है  ।

 इस्पात  प्राथमिकता  समिति  द्वारा  किये  गये  आबंटन  में  एक  अनुबन्ध  होता है  कि  यदि  उपभोक्ता

 प्राप्त  सप्लाई क  दुरुपयोग  करता  पाया  जायेगा  तो  इस्पात  प्राथमिकता  समिति  उस  पार्टी  से  बाद  में

 प्राप्त  हुई  प्राथमिकता  के  आधार  पर  माल  भेजने  की  प्रार्थनाओं  को  या  तो  नामंजूर  कर  सकती  है

 अथवा  उसमें  संशोधन कर  सकती  है  या  पहले  दी  गई  प्राथमिकता  को  रद्द  कर  सकती  है  ।  वास्तविक

 तथा
 द्वारा

 आबंटित  माल  के  दुरुपयोग  को  रोकने  के  लिए  लोहा  और

 इस्पात  नियंत्रक  के  अधीन  क्षेत्री  य  कार्यालय  खोलने का  प्रस्ताव  है  ।

 परमाणु  टरबाइन  के  निर्माण  के  लिए  ब्रिटिश  फर्म  और  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड

 भोपाल  के  ata  करार

 2042.  श्री  जी०  वेंकटस्वामी  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्री  यह

 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यो  हैवी  इलेक्ट्रीकल्स  भोपाल  ने  परमाणु  टरबाइन  निर्माण  के  संबंध  में  एक

 ब्रिटिश  फर्म  के  साथ  करार  किया

 यदि  तो  करार  की  मुख्य  बातें  क्या  और

 प्रत्येक  टरबाइन  के  निर्माण  पर  कितनी  लागत  आने  का  अनुमान  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मन्ता  मं०  To  :

 हाँ  ।
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 हैवी  इलेक्ट्रीकल्स  भोपाल  में  बनाई  जाने  वाली  न्यूक्लियर  टरबाइन ों

 के  लिए  तकनीकी  जानकारी  का  संभरण  ब्रिटेन  की  फर्म  डिजायन  और  जानकारी  प्रभार

 तथा  सेवा  शुल्क  पर  करेगी  |  करार  सात  साल  की  अवधि  तक  वेध  करार  का  sate

 वाणिज्यिक  करार  की  भांति  है  ।

 हैवी  इलेक्ट्रीकल्स  लि०  द्वारा  बनाई  जाने  वाली  टरबाइनों  का  मुल्य  लगभग

 5  करोड़  के  करीब  अनुमानित  है  ।

 Distribution  of  Railway  Land
 to

 Landless

 2043.  SHRI  MOLAHU  PRASHAD  :

 SHRI  JANESHWAR  MISRA  :

 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 pleased

 to  state  :

 (a)  whether  Government’s  attention  has  been  drawn  to  the  news  item  published  in

 Daily  ‘Hindustan’  dated  the  15th  October,  1970  under  the  caption  * "0 011110॥1011  Ko  Railway
 Bhoomi  Dene  Par  Vicharਂ  (Proposal  to  distribute  Railway  land  among  the  landless);  and

 (b)  if  so,  Government’s  reaction  thereto  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI  NANDA)  :  (a)  Yes.

 (b}  No  final  decision  has  been  taken  in  the  matter.  However,  instructions  already  exist
 for  the  licensing  of  surplus  cultivable  railway  land  in  between  stations  for  Grow  More  Food

 purposes  through  the  State  Government.  The  extant  insiructions  also  state  that  where  the

 State  Governments  are  not  willing  to  take  over  such  land,  the  same,  wherever  there  is  demand,
 field  owners/cultivators  or  to  any may  be  Jicensed  directly  bythe  Railway  to  the  adjacent

 other  applicants  if  the  adjacent  field  owners/cultivators  are  not  interested.

 Representation  from  Ail  India  Ticket  Checking  Staff  Association

 2044.  SHRI  MOLAHU  PRASHAD:  Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  his  Ministry  or  Railway  Board  have  received  any  representation  from  the
 All  India  Ticket  Checking  Staff  Association,  Lucknow  Division  on  the  25th  September,  1970;
 and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government  in  this  regard  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI  rai AND  A)  (a)  No  au sue  h  representation  is
 traceable  as  having  been  received.

 (0)  Does  not  arise.

 हथ-कर्घा  कपड़े  को  गाँठ  को  बिना  बुक  किये  पांडु  भेजे  जाने  के  बार  में  जाँच  करना

 2045,  शो  कार  लाल  बैरवा  :  कया  रेलवे  eat  हथकरघा  कपड़े  की  बिना  बुक  की  गई

 गाँठ  के  पांडु  भेजे  जाने  के  बारे  में  22  अप्रैल  1969  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  7252  के  उत्तर  के

 संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ञ
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 क्या  बिना  बुक  की  गई  गाँठ  के  खोये  जाने  के  बारे  में  कोर्ट  की  जाँच  की  गई  थी  तथा

 दोषी  कम  बारियों  को  दण्ड  दिया  गया

 यदि  तो  क्या  उनके  इस  अपराध  की  गहनता  को  देखते  हुए  उनको  दिया  गया  दण्ड

 पर्याप्त  और

 ae यदि  at  क्या  प्रशासन  क  |  नन्ना  इस  मामले  पर  पुर्नविचार  करने  का  है  ?

 रेलवे  wea  :  जी  हाँ  ।

 संबंधित  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  जो  कार्रवाई  ba बहो  गयी vac  है  बह  पर्याप्त है  ।

 ऊपर  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  सवाल  नहीं  उठता  ।

 हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्म्स  मंन्युफंक्चा रिंग  कम्पनी  लिमिटेड  का  अध्यक्ष  तथा  निदेशक  सण्डल

 2046,  शी  वीरन्द्कुमार  शाह  :  क्या  ओद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  द्वारा  नये  अध्यक्ष  तथा  नये  निदेशक  मण्डल  को  मनोनीत

 करने  में  विलम्ब  के  कारण  हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्म्स  मैन्युफैक्चरिंग  कम्पनी  25

 1970  से  अध्यक्ष  तथा  निदेशक  मण्डल  के  बिना  ही  ara  कर  रही

 क्या  ५  वर्ष  भी  इसी  प्रकार  विलम्ब  किया  गया

 क्या  वर्ष  के  दौरान  तीन  गैर-सरकारी  सदस्यों  को  मनोनीत  करने  में  भी  इतना  ही

 विलम्ब  हुआ  था  जिस  कारण  वे  उक्त  मण्डल  की  केवल  एक  ही  नियमित  बैठक  में  भाग  ले

 क्या  किसी  कम्पनी  को  fate  मंडल  के  बिना  ही  कार्य  करना  कम्पनी  कानून  को
 है

 उल्लघंन  भर

 यदि  तो  इस  प्रकार  के  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  तथा  तब  से  चली  आ  रही  गलती

 को  सुधारने  के  लिए  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 ~  आ
 आद्यौगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्रालय  a  उप-मना  (sit  Ho  र०  :

 कम्पनी  अधिनियम  के  अन्तर्गत  निदेशकों  की  आवश्यक  न्यूनतम  संख्या  विद्यमान  भर  उनमें

 से  एक  ७, &. बर्ड  का  अध्यक्ष  होता  है  |

 कम्पनी  अधिनियम  के  अन्तर्गत  आवश्यक  न्यूनतम  संख्या  गत्  वर्ष  भी  थी

 निदेशक  मण्डल  में  ती  न  गैर-सरकारी  सदस्यों  को  मनोनीत  करने  की
 '

 तिथि  तथा  कम्पनी

 के  नियमों  के  अनुसार  पापमुक्त  होने  की  तिथि  के  बीच  मण्डल  की  तीन  बैठकें  हुई  ।  इनमें  से  एक  ने

 तीनों  बैठकों  में  हिस्सा  लिया  ।  शेष  दो  में  से  एक  ने  दो  बैठकों  में  और  दूसरे  ने  केवल  एक  ही  बैठक

 में  हिस्सा  लिया  ।
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 तथा  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  इसका  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पुरे  निदेशक  मण्डल  को  यथाशीघ्र अधिसूचित  करने  के  पग  उठाये  जा  रहे  हैं  ।

 Production  of  Diesel  Engines  and  Diesel  Cars

 2047.  SHRI  MAHARAJ  SINGH  BHARATI  Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be

 pleased  to  state

 (a)  the  time  by  which  the  production  target  of  the  diesel  engines  for  use  on  the  broad

 gauge  line  would  be  achieved  in  accordance  with  the  demand;  and

 (0)  the  progress  made  in  the  production  of.  diesel  cars  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI  NANDA)  (a)  It  has  been  planned  to  meet

 the  requirements  of  broad  gauge  dicscl  Jocomotives  for  Indian  Railways  during  the  4th  Plan

 Period  by  preduction  in  the  Diesel  Locomotive  Works  Varanasi  andthe  Chittaranjan  Loco-

 motive  Works,  Chittaranjan,  and  production  targesis  have  been  laid  down  Keeping  in  view

 the  demands  of  the  Railways

 (b)  So  far  8  Metre  Gauge  diesel  rail  cars  have  been  manufactured  in  the  Integral
 Coach  Factory,  Perambur  and  4  more  are  in  various  stages  of  completion

 मणिपुर  के  समाज  कल्याण  बोर्ड  द्वारा  अपनाए  गए  समाज  कल्याण  सम्बन्धी  उपाय

 2048,  श्री  एम०  मेघ चन्द्र  :  क्या  बिधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  मणिपुर  के  समाज  कल्याण  बोर्ड  के  अंतगर्त  चालू  वर्ष  में  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित

 आदिम  जाति  क्षेत्रों  में  अपना  गये  विशिष्ठ  कल्याण  सम्बन्धी  उपायों  का  ब्यौरा  कया  है
 ?

 विधि  संचालक  तथा  समाज  weary  faa  में  राज्य  मंजी  जगन्नाथ  :  किसी

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  में  केवल  अनुसूचित  जातियों/अनुसुचित  आदिम  जातियों  के  लोगों/क्षेत्रों  के

 कल्याण  के  लिए  राज्य  समाज  कल्याण  बोर्डों  का  कोई  कार्यक्रम  नहीं  है  ।

 Complaint  against  Assistant  Manager  of  Khadi  Gramodyog  Bhawan,  New  Delhi

 2049.  SHRI  RAM  SEWAK  YADAV  Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVE-

 LOPMENT  AND  INTERNAL  TRADE  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  employees  of  the  Khadi  Gramodyog  Bhawan,  New  Delhi  have  sent

 any  letter  Of  complaints  against  the  ASsistant  Manager,  and

 (b)  if  so,  the  nature  of  complaints  made  in  the  said  letter  and  the  action  taken
 thereon  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE  MINISTRY  OF  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  AND  INTERNAL  TRADE  (SHRI  M.  R.  KRISHNA)  fal  VYoae

 (a)  Yes,  Sir.

 aaiure,  These  were  examined  by  the  appropriate (b)  The  complaints  were  of  a  generz
 authority  of  the  Khadi  and  Village  Industries  Commission.  who  held  that  none  of  the  charges
 was  eStablished  against  the  Assistant  Manager.
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 Memorandum  to  Khadi  and  Village  Industries  Commission,  Bombay  by  Khadi

 Gramodyog  Bhavan  Workers  Association,  New  Delhi

 2050.  SHRI  RAM  SEWAK  YADAV:  Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVE-

 LOPMENT  AND  INTERNAL  TRADE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  a  momorandum  has  been  submitted  to  the  Chairman,  Khadi  and  Village

 Industries  Commission,  Bombay  by  the  Khadi  Gramodyog  Bhawan  Workers  Association,  New

 Delhi;

 (0)  whether  any  action  has  been  taken  thereon;  and

 (c)  if  so,  the  details  thereof  and  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE  MINISTRY  OF  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  AND  INTERNAL  TRADE  (SHRI  M.R.  KRISHNA)  :  (a)  to  (c)  Information  is

 being  collected  and  will  be  Jaid  down  on  the  Table  of  the  House  in  due  course.

 Vacation  of  Godown  by  Khadi  Gramodyog  Bhawan,  New  Delhi

 2051.  SHRI  RAM  SEWAK  YADAV  :  Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVE-

 LOPMENT  AND  INTERNAL  TRADE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  there  was  any  godown  on  Asaf  Ali  Road,  New  Delhi  for  stocking  wool,
 if  so,  the  monthly  rent  thereof;

 (b)  whether  Khadi  Gramodyog  Bhawan,  New  Delhi  now  needs  a  godown;

 (c)  if  so,  the  reason  for  vacating  the  previous  godown:  and

 (d)  whether  the  previous  godown  has  beet  rented  out  on  triple  rent  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE  MINISTRY  OF  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  AND  INTERNAL  TRADE  (SHRI  M.  R.  KRISHNA)  :  (a)  Khadi  Gramodyog  Bhavan
 had  rentend  a  godown  upto  April  1969  on  a  monthly  rent  of  Rs.  3000,

 (b)  Not  at  present.

 (c)  Does  not  arise.

 (d)  Government  have  no  information.

 कच्छ  जिले  में  गांधीधाम-लखपत  लाइन  का  सर्वेक्षण  कार्य

 2052.  श्री  तु  सेट  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कच्छ  जिले  में  गांधीधाम-लखपत  लाइन  के  लिए  प्रारम्भिक  इन्ही नि

 रिंग  और  यातायात  सर्वेक्षण  काय  पुरे  हो  चुके

 यदि  तो  क्या  इस  सर्वक्षण  की  रिपोर्ट  तैयार  हो  चुकी  है  और  वे  रेलवे  बोर्ड  को

 पेश  कर  दी  गई
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 Fay  इन  रिपोर्टों  पर  विचार  कर  लिया  गया  है  और  उन  पर  कोई  fara  ले  लिया

 गया  और

 निर्णय  का  व्यौरा  क्या  है  ?

 रेलवे  संती  (att  :  सर्वेक्षण  का  काम  अभी  जारी  है  और  कुछ  महीनों  में  उनके  पुरा

 हो  जाने  की  आशा  है  |

 से  सवाल  नहीं  उठता  | |
 |

 Proposal  to  Increase  Third  class  Fare  Due  to  Excessive  Loss  to  Railways

 2053.  SHRI  K.  M.  MADHUKAR  ज  the  Minister  of  RAILWAYS  te  pleased
 to  State  :

 (a)  whether  any  proposal  to  increase  the  Railway  fare  in  respect  of  third  class  passen-
 gers  85  a  resujt  of  excessive  loss  expected.  io  be  suffered  by  the  Railways  during  the  current
 year  is  under  consideration  of  Government;  and

 (b)  whether  Government  have  explored  and  considered  other  methods  to  make  up  the
 loss  instead  of  increasing the  fare  of  third  class  passengers;  if  so,  the  details  thereof  ?

 Maa Wid THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI  NANDA)  :  (a)
 rev

 sures  for  aug  menting
 the  financial  resources  Of  the  Railways  are  constantly  under  ivy  iew  but  no  proposal  for

 increasing  the  third  class  fares  has  yet  been  formulated.

 (b)  A  statement  is  attached.

 Stateme!

 The  other  measures  being  taken  by  the  Railways  to  reduce  the  losses  are  augmenta-
 tion  of  earnings  and  general  economy  in  expenditure  Some  of  the  important  steps  taken  in
 this  dircclion  are  as  follows:

 Marketing  and  Sales  campaigns  to  attract  more  traffic  to  the  rail.

 2  Provision  of  booking  facilities  in  areas  situated  away  from  the  rail-heads  such  as  Out

 Agencies,  City  Booking  Agencies,  Street  collection  and  Delivery  Services,  etc,

 Introduction  of  improved  services  like  the  Container  Service,  Freight  Forwarder
 Scheme,  the  Quick  Transit  Service,  the  Fast  Express  Goods  Train  service,  etc.

 Quotation  of  special  station  to  station  rates  wherever  justified.

 General  improvement  in  rail  service  for  catering  to  the  passenger  and  other  traffic  in
 a  better  way.

 Campaigns  to  prevent  loss  and  pilferage  of  goods  in  transit  to  reduce  the  payment
 of  compensation  claims.

 General  economy  in  expenditure  including  economy  in  fuel  consumption  on  train

 Servic  es.
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 Shortage  of  Passenger  Trains  Between  Sonpur  and  Muzaffarpur
 iNort  Railway ) AANUEEL,  h  East  EAL  अच्दा व्

 2054.  SHRI  K.  M.  MADHUKAR  :  Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  it  isa  fact  that  there  isan  acute  shortage  of  passenger  trains  between

 Sonepur  and  Muzaffarpur  Railway  stations,  asa  result  of  which  passengers,  who  have  to  get
 down  at  Stations  falling  between  these  stations,  have  to  face  a  great  deal  of

 (b)  if  30,  whether  Government  propose  to  increase  the  number  of  passenger  trains

 there;

 (0)  if  so,  when  and  the  number  of  additional  trains  proposed  to  be  provided  there;  and

 (d)  if  reply  to  par  t  (b AU  )  above  in  the  negative,  the  reasons  therefor  ?

 (SHUR THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  रिलीज  a  iS  1  NANDA):  (a)  No.

 (b)  and  (0),  Do  not  arise.

 (0)  Lack  of  traffic  justificat  1011.

 छपरा  तथा  मोतीहारी  के  बीच  रेलवे  लाईन  बनाना

 2055,  श्री  wo  मि०  मधुकर  :  क्या  रेलवे  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 aar  gata  ्  रेलवे  पर  छपरा  तथा  मोतीहारी  के  बीच  रेलवे  लाईन  बनाना  सरकार

 तथा  जनता  के  लिए  हितकर

 क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  की  यदि  हाँ  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 क्या  भर

 यदि  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  है  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 रेलवे  सैली  :  से  धन  की  कमी  और  पर्याप्त  यातायात-औचित्य  के

 अभाव  के  कारण  इस  समय  छपरा  और  मोतीहारी  के  बीच  एक  नयी  रेलवे  लाइन  बनाने  के  सम्बन्ध

 में  विचार  करना  सम्भव  नहीं  है  ।

 छपरा  को  मोतीहारी  से  मिलाने  के  लिए  डुमरिया  घाट  पर  पुल  का  निर्माण

 2056,  श्री  क०  मि०  मधुकर  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नारायणी  नदी  के  उमरिया  घाट  पर  पुल  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  पुल  को  सड़क  तथा  रेलवे  यातायात  दोनों

 के  लिये  प्रयोग  करने  का
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 (7)  या  सरकार  का  विचार  उमरिया  घाट  पर  बनने  वाले  पुल  पर  छपरा  को  मोतीहारी

 के  साथ  मिलाने  के  लिए  रेलवे  लाईन  बनाने  का  भी

 यदि  तो  कार्य  कब  तक  आरम्भ  हो  जाएगा  और
 इसके

 किस  तारीख  तक  पूरा

 होने  की  आशा  और

 (=)  यदि  तो  इसके  कारण  हैं  ?

 रेलवे  मंत्री  :  और  नारायणी  नदी के
 आर-पार  डुमरिया  घाट  पर

 रेलवे  पुल  या  रेल  एवं  सड़क  पुल  बनाने  का  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 से  (=)  घन  की  कमी  और  पर्याप्त  यातायात-औचित्य  के  अभाव  के  इस
 ~

 समय  छपरा  और  मोतीहारी  के  बीच  एक  नयी  रेलवे  लाइन  बनाने  क  सम्बन्ध  में  विचार  करना

 सम्भव  नहीं  है  ।

 छोटी  कार  कारखाने  के  लिए  इटली  की  फिएट  कम्पनी  से  प्रस्ताव

 2057.  श्री  छे cq  Sa a

 थ्रो  मुहम्मद  शरीफ  :

 शनी  to  अमित  :

 क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  ध्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार  को  छोटी  कार  परियोजना  के  लिए  इटली  की  फिएट  कम्पनी  के

 प्रबंधकों  से  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौराਂ  क्या  और  इटली  की  फर्म  के  प्रस्ताव  के  बारे  में

 सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सं०  To  :

 और  इटली  के  मे०  फिएट  ने  कार  बनाने  के  लिए  प्रस्तावित  सरकारी  क्षेत्र  की

 योजना  में  सहयोग  करने  की  इच्छा  प्रकट  की  है  ।  उनसे  30  1970  तक  अपने  विसात  प्रस्ताव

 भेजने  के  लिए  कहा  गया  है  ।  इसकी  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 अखिल  भारतीय  समाज  कल्याण  सम्मेलन  को  सिफारिशें

 2058.  श्री  रास  स्वरूप  विद्यार्थी  :  क्या  विधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेगे  कि  :

 अखिल  भारतीय  समाज  कल्याण  सम्मेलन  द्वारा  की  गई  सिफारिशें  क्या  और

 उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  तथा  उन  सिफारिशों  at  क्रियान्वित  करने  के

 लिए  ear  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  बिचार  है  ?

 fafa  मंत्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य-मंत्री  जगन्नाथ

 से सरकार  को  अखिल  भारतीय  समाज  भ्  कोई  सिफारिशें  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं  ।
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 प्रशन  नहीं  उठता  |

 ट्रैक्टरों  का  निर्माण

 2059:  श्री  शंकर  राव  माने  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यां  ट्रैक्टरों  के  निर्माण  में  कठिनाइयाँ

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कायेवाही  की  गई  और

 क्या  ट्रैक्टरों  के  लिए  किस्म  का  इंजन  मंजूर  किया  गया  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  स०  To  कृष्ण

 और  पंजाब  राज्य  औद्योगिक  विकास  निगम  से  72,000  प्रति  वर्ष  20  तथा  30

 कृषि  ट्रैक्टरों  के  निर्माण  के  लिए  औद्योगिक  लाइसेंस  हेतु  एक  आवेदन  प्राप्त  हुआ  है  ।  निगम  की  9

 नवम्बर  1970  को  एक  आशय  पत्र  जारी  किया  गया  है  ।  इससे  पूर्वे  ट्रैक्टर  परीक्षण  केन्द्र ,  बुकनी

 तथा  पन्त नगर  तथा  लुधियाना  के  कृषि  fao  fao  के  किए  गए  परीक्षण  के

 पश्चात्  स्व  राज्यਂ  ट्रेक्टर  के  नमूने  तथा  ala  तरह से  चलने  के  बारे  में  कुछ  सुधार  करने  की

 आवश्यकता  अनुभव  की  गई  थी  ।  पंजाब  राज्य  औद्योगिक  विकास  निगम  *स्वराज्यਂ  ट्रैक्टरों

 करी  व्यावसायिक  उत्पादन  प्रारम्भ  करने  से  पूर्व  केन्द्रीय  मशीनी  इंजीनियरी  अनुसंधान
 संस्था  और

 एम०  ए०  एम०  सी ०  के  साथ  परामर्श  करके  उनमें  आवश्यक  परिवर्तन  और  सुधार  करने  के  लिए

 आवश्यक  कदम  उठायेगा  |

 पंजाब  राज्य  ऑद्योगिक  विकास  निगम  द्वारा  प्रस्तुत  योजना  के  अनुसार  स्वराज्यਂ

 ट्रैक्टरों  में  क्रिलोस्कर  आर०  इंजनों  को  फिट  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  |

 ट्रैक्टरों  के  लिए  जेटर  इंजन  भी  उपयुक्त  होंगे  ।

 हरिद्वार  स्थित  भारत  हैवी  इलेक्ट्रीकल  इक्विपमेंट  प्लांट  हारा  बायलरों  को  सप्लाई

 2060.  श्रीमती  सुचेता  कु पलानी  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  व्यापार  मंत्री  यह

 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हरिद्वार  स्थित  भारत  हैवी  इलेक्ट्रीकल  लिमिटेड  के  हैवी  इलेक्ट्रीकल  इरविविपमेंट

 प्लांट  ने  हाल  ही  में  बायलरों  तथा  कुछ  अन्य  मशीनों  की  सप्लाई  के  लिए  रूस  से  करार  कियां

 यदि  तो  उस  करार  का  ब्यौरा  न्या  और

 इस  सप्लाई  के  कारण  कितने  मुल्य  की  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  जायगी  ?

 आद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मं०  To

 से  1969  तथा  1970  में  रूस  के  शिष्टमंडल  द्वारा  भारत  श्रमण

 के  दौरान  हरिद्वार  के  हैवी  इलेक्ट्रीकल  इक्विपमेंट  प्लॉट  में  निर्मित  cat  सेटों  तथा  उपकरणों

 को  रूस  को  निर्यात  करने  की  सम्भावनाओं  पर  अनौपचारिक  विचार-विमर्श  किया  गया  था  ठथां

 रूस  वाले  ऐसी  सम्भावनाओं  पर  विचार  करने  के  लिए  सहमत  थे  ।  रूस  को  बायलर  सप्लाई  करने
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 केबारे  में  न  तो  कोई  करार  हुआ  है  at  को  इ  प्रस्ताव  ही  क्योंकि  भारी  dat  उपकरण

 संयंत्र  हरिद्वार  में  बायलरों  का  उत्पादन  नहीं  होता  है  |

 आसनसोल  जिले  में  रेलवे  क्मेचारियों  की  हड़ताल  के  कारण  कोयला  खानों  के  कार्य  पर  प्रभाव

 2061.  श्री  चन्द्र  शेखर  पिह  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  क्या

 यह  सच  है  कि  आसनसोल  जिले  में  रेल-कमंचारियों  की  हड़ताल  से  कोयला  खानों  के  कार्य  पर

 प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा

 यदि  तो  किस  माला  में  प्रभाव  पड़ा  और

 (7)  समस्या  का  समाधान  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेलवे  सैली  :  से  पूर्वे  रेलवे  के  सवारी  और  माल  डिब्बा  विभाग  के

 कुछ  कमेंटरी  29-8-70  से  19-9-70  तक  हड़ताल  पर  थे  ।  नोटिस  जारी  करके  कर्मचारियों  को

 हड़ताल  के  प्रतिकूल  परिणामों  की  चेतावनी  दे  दी  गयी  थी  और  wears  अपनी  ड्यूटी  पर  भा

 गये  |  ऐसी  हड़तालों  के  कारण  कोयला  खानों  के  काम  पर  पड़ने  वाले  प्रभाव  पर  सरकार  का  कोई

 वश  नहीं  चल  सकता  ।

 पश्चिमी  बंधाल  में  इस्पात  के  कारखाने  को  स्थापना

 2062,  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  क्या  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  म०७
 दस्तूर  एण्ड  कानों  द्वारा  किये  गए  सर्वेक्षण  के  अनुसार  पश्चिमी  बंगाल  का

 जिला  पुरुलिया  एक  आधुनिक  इस्पात  का  कारखाना  स्थापित  करने  की  आपेक्षित  आवश्यकताओं  को

 पुरा  करता

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  तो  वह  क्या  है  ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजोनिरयारिग  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (st  मुहम्मद  शफी  :

 से  बोकारो  के  अपने  प्रारम्भिक  प्रतिवेदन  दस्तूर  एण्ड  कम्पनी  ने  5  लाख

 टन  वार्षिक  से  अधिक  क्षमता  के  इस्पात  कारखाने  के  लिए  विभिन्न  राज्यों  में  12  स्थलों  को  उपयुक्त
 बताया  था  ।  पश्चिमी  बंगाल  में  पुरुलिया  भी  इन  स्थलों  में  से  एक  था  ।

 विकलांग  व्यक्तियों  का  पुनर्वास

 कया  बिधि  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्री  oe  बताने  की 2063.  श्री  ज्योतिमंप  बसु
 कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  विकलांग  व्यक्तियों  के  राज्य-वार  आँकड़े  रखे  जाते  यदि  तो  तत्सम्बन्धी

 ब्यौरा  क्या

 उनमें  से  कितने  व्यक्तियों  का  पुनर्वास  प्रत्येक  राज्य  में  विभिन्न  प्रकार  से  किया

 गया  और

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  इस  वर्ग  के  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  के  लिए

 क्या  कार्यक्रम  बनाया  गया  है  ?

 विधि  मंत्रालय  तथा  समाज  fay
 ‘ait  जगन्नाथ

 :  जी

 नहीं  ।

 भारत  सरकार  द्वारा  स्थापित  किये  गये  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  विशेष  रोजगार

 कार्यालयों  ने  31  1970  तक  निम्नलिखित  अनुसार  7,481  विकलांग  व्यक्तियों  को  रोजगार

 दिलाया  था  :

 अन्धे  :  723

 afaz  952

 5806 ओ्थॉपिइडिकली  विकलांग

 7,481

 aga  योजना  में  भारत  सरकार  का  कुछ  प्रयत्न  मानसिक  रूप  से

 अविकसित  व्यक्तियों  तथा  ओथपिइडिकली  विकलांग  व्यक्तियों  के  व्यापक  राष्ट्रीय  केन्द्रों  कक  विकास

 करना  होगा  ।  उसके  अतिरिक्त  विकलांग  बच्चों  को  शिक्षित  करने  तथा  उन्हें  उचित  रोजगार

 दिलाने के  लिए  कार्यक्रम शुरू  किए  जा  रहे  हैं  ।  राज्यवार  कार्यक्रम  दर्शाने  वाला  एक  विवरण

 संलग्न  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  4368/70]

 Gherao  of  Divisional  Commercial  Superintendent  in  Dhanbad

 2064,  SHRI  RAMAVATAR  SHASTRI:  Will  the  Mini  ietar 1  प्यू  of  RAILWAYS  be

 pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Divisional  Co  mm. ज  1.  ercial  Superintendent  was  gheraoed
 by  the  railway  employees  at  Dhanbad  on  7th  October  last;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;

 (c)  whether  it  is  afact  thata  memorandum  was  also  handed  cver  to  the  Divisional

 Superintendent,  Dhanbad  on  beha!f  of  the  Railway  employees  on  that  day  ifso,  the  details
 thereof;  and

 (d)  the  action  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI  NANDA):  (a)  No.  Sir.

 (b}  Does  not  arise.
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 ran,  any  ha  nd  the  Divi (0)  and  (d).  No  memo  2.11  jum  was  il  11191  ध  UVer ed  over  to  til  न्य ै  sional  Superintendent,
 Dhanbad,  on  7-10-1970,  But,  a  Memorandum  signed  by  some  staff  was  received  by  the

 Divisional  Superintendent,  Dhanbad,  on  13-10-1970,  alleging  inter-alia  that  the  Divisional

 Commercial  Superintendent,  Dhanbad  had  abused  the  Station  Master,  Dhanbad,  in  filthy

 language  on  7-10-70,  and  demanding  that  the  present  Divisional  Commercial  Superintendent,

 Dhanbad,  should  be  transferred.,

 The  memorandum  was  considered  by  the  Railway  Administration,  and  the  allegations
 made  therein  were  baseless.  The  Divisional  Commercial]  Superintendent  had  only  reprimanded
 the  Station  Master  for  his  failure  to  attach  a  111  class  bogie  by  the  Puja  Special  train  that
 left  Dhanbad  on  the  previous  day.

 Fifteen-point  demands  submitted  by  employees  of  Carriage  and  Wagon  Deptt.

 Samastipur  Division  (North  Eastern  Railway)

 2065.  SHRI  RAMAVATAR  SHASTRI:  Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  employees  of  the  Carriage  and  Wagon  Department  of
 the  North  Eastern  Railway  and  particularly  those  working  in  the  Samastipur  Division  of  the
 said  Railway  have  submitted  their  fifteen-point  demands  to  the  Railway  Administration;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;

 (c)  whether  the  said  employees  have  launched  a  work-to-rule  campaign  and  also  decided
 not  to  perform  any  officiating  duty  in  order  to  get  their  demands  fulfilled;

 (d)  if  so,  the  action  taken  or  proposed  to  be  taken  by  Government  to  fulfil  their
 demands;  and

 (e)  in  case  no  action  has  been  taken,’the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI  NANDA)  :  (a)  to  (e).  A  reference  was  received
 by  the  Rai!way  Administration  from  the  Purvottar  Railway  Mazdoor  Sabha  regarding  the

 grievances of  the  Carriage  and  Wagon  Staff,  indicating  that  they  would  resort  to  work-to-rule
 if  their  demands  are  not  conceded.  The  grievances  alleged  are  detailed  in  the  list  attached.
 The  grievances  have  been  examined  by  the  Railway  Administration  and  action  as  called  for

 is  being  taken,  [Placed  in  the  Library,  Please  See  No.

 Upgradation  of  Railway  Middle  School,  Garhara  (N.  E.  Railway)

 the 2066.  SHRI  RAMAVATAR  SHASTRI:  Will  Minister  of  RAILWAYS  be
 Pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Government  have  finalised  their  plan  to  upgrade  the  Railway
 Middle  School,  Garhara  on  the  North  Eastern  Railway  from  January  next;

 (b)  If  so,  the  details  thereof;  and

 (c)  the  additional  annual  expenditure  likely  to  be  incurred  thereon  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI  NANDA)  . a  (a)  and  (0).  The  upgradation  of
 7]  4Ila  ६. the  North  Eastern  Railway  Mi  qc  dle  School  at  Garharain  stages  by  1974  beginning  with  the

 opening  of  class  VIII  during  the  scholastic  session  1971  has  been  agreed  to.
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 (c)  Expenditure  during  the  first  year  of  upgradation  wil!  be  as  under

 Recur  ng  5,  18,406/-

 Non-recurring  Rs  7,  000/

 Central  School  at  Samastipur  (North  Eastern  Railway)

 2067.  SHRI  RAMAVATAR  SHASTRI:  Will  the  Mlinister  of  RAILWAYS  be

 Pleascd  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Railway  Administration  had  written  a  letter  to  the  Education

 Minister for  establishing a  Central  School  at  Samastipur  (North  Eastern  Railway)  for  the

 education  of  the  children  of  employees  of  North  Eastern  Railway,  if  so,  the  details  thereof;

 (b)  whether  his  Ministry  has  received  any  reply  from  the  Ministry  of  Education;  if  so

 the  details  thereof;  and

 (0८)  the  action  being  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI  NANDA)  :  (a)  A  Ictter  was  written  to  the

 Education  Ministry  for  setting  up  a  Central  School  at  Samastipur.  In  the  letter,  it  was

 mentioned  that  about  5,000  railway  employees  are  residing  at  Samastipur  and  over  2,200
 children  of  railway  employees  are  getting  education  in  the  existing  Institutions.  As  the

 Higher  Secondary  Schools  are  situated  at  a  considerable  distance  from  the  Railway  colony,
 there  isa  need  for  the  establishment  of  a  Central  School  which,  when  opened,  is  likely
 to  benefit  over  5,000  children.

 (७)  Yes.  The  Education  Ministry  is  agreeable  to  open  Central  Schools  at  all  appro-
 priate  places,  provided  the  cost  of  running  of  the  Schools  is  borne  entirely  by  the  Railways.

 (c)  The  matter  is  under  (01151 €12, 11011.

 स्थायी  सहायक  रेल  पथ  निरीक्षकों  के  पद  पर  रखे  गए  कर्मचारियों  के  भविष्य  निधि

 तथा  सेवा  अभिलेखों  का  हस्तांतरण

 2068.  sit  हुकमचंद  कछवाय  :  क्या  मिलों  स्थायी  सहायक  रेल  पथ  निरीक्षकों

 के  पद  पर  रखे  गये  कर्मचारियों  के  भविष्य  निधि  तथा  सेवा  अभिलेख  के  हस्तांतरण  के  बारे  में

 18  1970  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3038  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिमी  रेलवे  के  फालतू  सहायक  स्थायी  रेल-पथ  निरीक्षकों  के

 जो  कि  मध्य  रेलवे  में  अस्थायी  तौर  पर  anal  के  रूप  में  कार्य  कर  रहे  थे  और  जिनको  कि  अब

 उत्तरी  रेलवे  में  सहायक  स्थायी  रेल-पथ  निरीक्षकों  के  पद  पर  ले  लिया  गया  सेवा  अभिलेखों  को

 geatafea  नहीं  किया  गया  है  यद्यपि  लगभग  दो  वर्ष  व्यतीत  हो  चुके  और

 यदि  तो  इसमें  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेलवे  मंत्री  :  और  चार  को  छोड़कर  सभी  सहायक  रेल-पथ  निरीक्षकों रज
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 dl  =

 के  सेवा-रिकार्ड  उत्तर  रेलवे  को  स्थानान्तरित  कर  दिये  गये  शेष  चार  के  सेवा-रिकार्ड  उनकी

 सेवा  के  सम्बन्ध  में  कुछ  मामलों  को  निबटाने  के  लिए  पश्चिम  रेलवे  ने  रोक  रखा  है  |

 Temporary  Station  Masters,  Assistant  Station  Masters,  Guards,  Ticket
 Checkers

 and  Booking  Clerks  on  Indian  Railways
 ee

 2069,  SHRI  HUKAM  CHAND  KACHWALT:
 SHRI  BHARAT  SINGH  CHAUHAN:

 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to  state
 ग

 (a)  the  number  of  temporary  Station  Masters,  Assistant  Station  Masters,  Guards,  Ticket

 Checkers  and  Booking  Clerks  separately  in  each  of  the  Divisions  of  Indian  Railways;

 (b)  the  number  out  of  them  of  those  who  have  put  in  more  than  vears  of
 Service;  and

 (c)  the  action  proposed  to  be  taken  in  future  to  make  them  permanent ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI  NANDA):  (a)  to  (2).  The  information  is

 being  collected and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha.

 Profit/Loss  incurred  by  Railway  Catering  Department

 2070.  SHRI  OM  PRAKASH  TYAGI:  Writ न  ald  the  Minister  of  RAILWAYS  .be
 pleased  to  state

 (a)  the  total  annual  profit/loss  during  the  last  three  years  incurred  by  Railway  Catering
 Department;

 (b)  the  reasons  for  losses;  and

 (c)  the  steps  propesed  to  be  aken  by  Government  to  improve  the  situation  ?

 THE  MIN!STER  OF  RAILWAYS  (SHRI  NANDA):  (a)  The  departmental  catering  on

 Railways  earned  profits  during  the  last  three  years  as  under  ;

 Year  Figures  in  lakhs  of  Rupees

 1967-68  Rs  5°85
 Re 1968-69  IN  23°42

 1969-70  Rs  .  27°71  (Estimate)

 (b)  and  (c).  Do  not  arise.

 लघु  क्षेत्र  में  उद्योगों  के  विरासत
 के  लिए  विधेयक

 2071.  श्री  जी०  argo  कुष्णा  :  कया  औद्योगिक  विरासत  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लघु  उद्योग  कास  सम्बन्धी  व्यापक  विधेयक  का  प्रारूप  तयार  करने  के  लिये

 समिति  नियुक्त  कर  दी  गई  और
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 यदि  at,  तो  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  तथा  उसके  निदेश  पद  क्या  हैं  और  समिति

 द्वारा  कब  तक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिये  जाने  को  सम्भावना
 है

 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  भर  ०  :

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 1970  में  औद्योगिक  लाईसेंस  जारी  करना

 2072.  श्री  न०  सांसो  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1970  को  समाप्त  होने  वाले  आठ  महीनों  में  कितने  औद्योगिक  लाइसेंस  जारी

 कपि

 उपर्युक्त  लाइसेंसों  में  से  कितने  लाइसेंस  नये  उपक्रमों  की  स्थापना  के  वर्तमान

 उपायों  के  विस्तार  के  लिए  और  वर्तमान  उपक्रमों  में  नई  वस्तुओं  का  निर्माण  करने  के  लिए

 और

 इनमें  से  प्रत्येक  श्रेणी  में  कुल  कितना  धन  अन्त ग्रस्त  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ह क+  :

 और  उद्योग  तथा  1951  के  अत्तगंत  पहली  जनवरी  से

 31  1970  तक  के  आठ  महीनों  में  197  लाइसेंस  जारी  किये  गये  थे  ।  इन  लाइसेंसों  में  से

 40  नए  औद्योग्  गिक  उपक्रमों  को  स्थापित  73  विद्यमान  लाइसेंस  प्राप्त  उद्योगों  में  पर्याप्त

 विस्तार  53  नई  वस्तुओं  का  निर्माण  करने  के  लिए  हैं  तथा  शेष  31  काम  चलाते  रहने  के

 बारे  में  इसी  अवधि  में  307  आशय-पत्र  जिसमें  149  नये  भी  जारी  किये  गये  75  पर्याप्त

 विस्तार  करने  तथा  83  नई  उपक्रमों  के  वस्तुओं  के  लिए  हैं  ।

 ऐसे  प्रत्येक  मामले  में  लगने  वाले  विशिष्ट  विनियोजन  का  विस्तृत  ब्यौरा  नहीं  रखा

 जाता है  ।

 रेलवे  कमंचारियों  को  वर्दियों  की  सप्लाई  न  किया  जाना

 2073.  श्री  देवकी  नन्दन  पाटो दिया  :  क्या  tag  मिली  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 किस  वर्ग  के  रेल  कर्मचारी  नदियों  की  नियमित  सप्लाई  के  हकदार  हैं  और  किस  वर्ग

 के  कर्मचारी  वर्दी  के  हकदार  नहीं  हैं  ।

 क्या  यह  सच  है  कि  वर्दियों  सप्लाई  कुछ  समय  पहले  मितव्ययिता  अभियान  के

 कारण  बन्द  कर  दी  गई  यदि  तो  कित  वर्गों  पर  और  किस  हुद  तक  प्रभाव  पड़ा  और
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 वरिष्ठ  ट्रेन  क्लर्कों  सहित  कुछ  वर्गों  को  वर्दी  की  सप्लाई  बन्द  करने  के  क्या  कारण  हैं
 जबकि  अन्य  वर्गों  पर  इसका  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ा  ?

 रेलवे  मंत्री  :  से  सूचना  इक्ट्ठा  की  जा  रही  है  समा  पटल  पर

 रख  दी  जायेगी  ।

 पूँजी  निवेश  पर  लाभ

 2074,  शनी  रा०  क  बिड़ला  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्री  यह
 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 \
 या  कुछ  उद्योगपतियों  ने  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि  वे  उन्हें  टैरिफ  आयोग  की

 हाल  को  सिफारिशों  के  आधार  पर  लगाई  गई  पूंजी  पर  स्थूलता  15  प्रतिशत  लाभ  लेने  की  अनुमति

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  तर्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  तरीक़  व्यापार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मं०  र०

 यद्यपि  समय-समय  पर  कई  क्षेत्रों  में  न्यूनतम  लाभ  की  अनुमति  दिये  जाने  के  बारे  में  उद्योगों  तथा

 विशेष  क्षेत्रों  के  प्रतिनिधियों  से  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  ऐसा  कोई  अभ्यावेदन  जिसमें  लगाई  गई

 पूँजी  पर  न्यूनतम  15  प्रतिशत  लाभ  लेने  तथा  प्रफुल्ल  आयोग  की  किसी  सिफारिश  के  आधार  पर

 कोई  सुझाव  दिया  गया  आया  प्रतीत  नहीं  होता  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  के  प्रचार  अभियान  पर  व्यय

 2075.  श्री  बाबूराव  पटेल  :  क्या  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्नी  यह  बताने  की

 कृपा  करेगें  कि  :

 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  ने  अपने  हाल  के  करने  से  पूर्वे  परीक्षण  की  जिएਂ

 शीर्षक  के  अंतगर्त  अंग्रेजी  तथा  भारतीय  भाषाओं  में  प्रकाशित  विज्ञापन  अभियान  पर  कितना  व्यय

 किया

 इस  अभियान  से  क्या  लाभ  प्राप्त  हुए

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  ऐसे  और  अभियान  चलाने  की  योजना

 और

 यदि  तो  इस  उद्देश्य  के  लिए  कित  धनराशि  का  आबंटन  किया  जायेगा  ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  :

 4,24,784  रुपये  |
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 थे  विज्ञापन  उनकी  अपनी  उपलब्धियों  पर  प्रकाश  डालने  की  नीति  के  एक  अंग  के

 रूप  में  जारी  किये  गये  जिससे  सामान्य  जनता  को  और  विशेष  रूप  से  इस्पात  के  उपभोक्ताओं

 को  राष्ट्रीय  परिप्रेक्ष्य  में  उनके  कार्य  का  उचित  मूल्यांकन  करने  में  सुविधा  हो  ।

 और  ये  मागले  ऐसे  हैं  जिनका  निर्णय  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  के

 वर्ग  को  करना  है  ।

 पूर्वोत्तर  रेलवे  पर  स्थित  लोहना  रोड  स्टेशन  के  नाम  की  बिदेश्वरधाम  में  परिवतित  करना

 2076.  न  शिव  चन्द्र  झा  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  के  दरभंगा  जिले  में  पूर्वोत्तर  रेलवे  पर  स्थित  लोहना  रोड  स्टेशन  के  नाम

 को  बिदेखरधाम  में  परिवर्तित  करने  हेतु  जिला  स्तर  की  समस्त  औपचारिक  सिफारिशें  पूरी  कर

 ली  गई

 यदि  तो  नाम  को  परिवर्तित  करने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 यदि  तो  औपचारिक  प्रक्रिया  सम्बन्धी  मामले  कहाँ  तक  पूरे  हो  गये  हैं  ?

 रेलवे  मंत्री  :  से  बिहार  सरकार  के  इस  सुझाव  पर

 रोडਂ  स्टेशन  का  नाम  बदल  कर  *'बिदेश्वरधामਂ  कर  दिया  गृह  मंत्रालय  विचार  कर  रहा  है

 और  इस  मामले  में  उसके  अंतिम  निर्णय  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 टाटा  बन्धुओं  और  बिड़ला  बन्धुओं  को  लाइसेंसों  का  जारी  किया  जाना

 2077.  श्री  शिव  चन्द्र  झा  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  आंतरिक  व्यापार  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  टाटा  बन्धुओं  और  बिड़ला  बन्धुओं  ने  नये  उद्योगों  की  स्थापना  करने  के  लिए

 पिछले  दो  महीनों  में  लाइसेंसों  के  लिए  आवेदन-पत्र  दिये

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  1970  से  अब  तक  इन  औद्योगिक  फर्मों  को  कुल  कितने

 सेंस  दिये  गये  और  ये  लाइसेंस  किन  उद्योगों  के  लिये  थे  ?

 औद्योगिक  fama  तथा  आंतरिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उ  प-मंत्री  स०  To  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 1970  में  effet  तथा  गृहों  से  सम्बन्धित  अथवा  उनके  द्वारा

 नियंत्रित  उपक्रमों  जारी  किये  गये  कुल  औद्योगिक  लाइसेंसों  की  संख्या  4  तथा  थी  ।
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 इनका  सम्बन्ध  नई  वस्तुओं  के  बनाने  से  अथवा  न्यू मे टिक  टायर्स  ट्रेन  मूँगफली  का  खाद्य

 स्टेनलेस  स्टील  लो  एलोय  स्टील  स्लिपें  संश्लिष्ट  कास्टिक  सोडा  आदि  में

 पर्याप्त  प्रसार  करने  से  है  ।  चार  मामलों  में  पहले  ही  आशय-पत्र  जारी  कर  दिये  गये  थे  जिन्हें

 पत्र  में  दी  गई  शर्तों  को  पुरा  करने  के  पश्चात्  लाइसेंस  में  परिवर्तित  कर  दिया  गया ।

 रेलों  के  लिए  आयात  किए  गए  सामान

 2079.  श्री  देगी  शंकर  शर्मा  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 we  तीन  वर्षों  में  विवाद  कुल  कितने  मुल्य  का  रेलवे  का  सामान  आयात  किया

 अब  तक  आयात  किए  गए  मदों  की  देशी  क्षमता  का  विकास  करने  के  लिए  अब  तक

 कया  कार्यवाही  की  गई  है  और  इस  दिशा  में  कितनी  सफलता  मिली  2:  और

 (7)  इस  मामले  में  आगे  ओर  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 रेलवे  मंत्री  :  पिछले  तीन  वर्षों  में  आयात  किए  गए  रेलवे  भण्डार  की

 वर्षवार  लागत  इस  प्रकार

 1967-68  42-98  करोड़  रुपये

 1968-69  32°40  करोड़  रुपये

 969-70  18°18*  करोड़  रुपये  *aafar

 और  .  आयातित  मदों  के  लिए  देशी  क्षमता  का  विकास  करने  के  लिए  निम्नलिखित

 उपाय  किये  जा  रहे

 (i)  आयात  की  सभी  मदों  पर  कड़ी  रोक  लगायी  जा  रही  है  ।

 (ii)  इस  समय  जो  पुर्जे  आयात  किये  जा  रहे  हैं  देश  के  उनके  निर्माण  कायें  का

 विकास  करने  के  लिए  रेलवे  ats  कार्यालय  और  रेलों  और  उत्पादन  यूनिटों  में  विकास

 कक्ष  काम  कर  रहे  हैं  ।

 (iii)  आयातित  मदों  के  स्थान  पर  देशी  मदों  के  उपयोग  में  प्रगति  की  समीक्षा  नियमित  रूप

 से  समीक्षा  समिति  द्वारा  की  जा  रही  है  ।

 (iv)  विभिन्न  स्थानों  पर  प्रदर्शन  कक्ष  खोले  गये  थे  जिनमें  रेलवे  का  आयातित  भण्डार

 दिखाया  गया  |

 (४)  आयातित  सामान  की  सूचियां  समय-समय  पर  प्रकाशित  की  जाती  हैं  ताकि  स्थानीय

 उद्योगपतियों  को  उस  सामान  का  आवश्यक  carer  मिल  सके  जिनका  देश  के  अन्दर

 बनाया  जाना  अपेक्षित  है  ।
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 2.  इन  उपायों  के  परिणामस्वरूप  आयातित  रेलवे  उपस्कर  की  मात्रा  जो  1951-52  में

 30°03  प्रतिशत  1968-69  में  घटकर  10°06  प्रतिशत  हो  गयी
 है  यद्यपि  भण्डार  की  कुल  खरीद

 जो  1951-52  में  97°66  करोड़  रुपये  की  1968-69  में  बढ़कर  322'21  करोड़  रुपये  की  हो

 गयी है  ।

 3.  यथासम्भव  कम  से  कम  अवधि  में  बेहतर  परिणाम  प्राप्त  करने  के  उद्देश्य  से  खरीदने  की

 कार्यविधि  को  ओर  अधिक  सुप्रवाही  बनाया  गया  है  और  उचित  मामलों  में  नयी  प्रोत्साहन  योजनाएं

 लागू  को  गयी  हैं  ।  आशा  है  कि  इन  कार्यवाहियों  के  परिणामस्वरूप  चौथी  योजना  अवधि  के  अन्त

 तक  अधिक  मात्रा  में  आत्म-निर्भरता  प्राप्त  कर  ली  जायेगी  ।

 Forest-based  Industrial  Schemes  for  Small  Scale  Industries

 2080.  SHRI  RAM  SINGH  AYARWAL  :
 SHRI  BHARAT  SINGH  CHAUHAN  :

 Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL  DEVELOPMENT  AND  INTERNAL  TRADE
 be  pleased  10  state  :

 (a)  whether  Government  have  formulated  schemes  for  forestebased  industries  in  the
 small  scale  sector;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof  and  the  time  by  which  these  schemes  would  be  implemented and  the  location  of  these  industries  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  TH  E  MINISTRY  OF  INDUSTRIAL  DEVELOPMENT
 AND  INTERNAL  TRADE  (SHRI  M.  R.  KRISHNA)  :  (a)  &  (b).  No  new  scheme  has  been
 formulated  for  forest-based  industries  i  nthe  small  50816  sector.  There  are  already  many  small
 scale  industries  based  on  forest  resources  and  any  new  industry  in  this  regard  will  receive  the
 assist  ance  generally  given  to  smal!  scale  industries.

 राज्यों  में  मद्य-निषेध

 2081.  श्री  एन०  शिवप्पा  :  क्याਂ  विधि  त
 करेंगे कि  :

 समाज  कल्याण  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा

 किन-किन  राज्यों  में  मद्य-निषेध  पूर्ण  रूप  से  लागू  और

 किन-किन  राज्यों  में  वर्ष  1970-71  के  दौरान  इसके  लागू  होने  की  सम्भावना  है  ?

 विधि  मंत्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जगन्नाथ  :
 गुजरात  तथा  तामील  ares  ।

 राज्य  सरकारों  द्वारा  1970-71  में  किसी  ऐसे  कार्यक्रम  की  सुचना  नहीं  दी  गई  है  ।

 1968  की  हड़ताल  में  भाग  लेने  वाले  फीरोजपुर  के  अस्थायी  कर्मचारियों  को  वेतन
 के  अन्तर  को  राशि  को  अदायगी  न  किया  जाना

 2082.  शी  सुरज  भान  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  फिरोजपुर  के  जिन  स्थायी  और  अस्थायी  रेलवे  कर्मचारियों  जिन  पर  19

 1968  की  सांकेतिक  हड़ताल  के  सिलसिले  में  एक  ही  एफ०  आई०  आर०  के  अन्तर्गत

 आरोप  लगाये  गए  बहाल  कर  दिया  गया  क्योंकि  साक्ष्य  के  अभाव  में  उन  पर  मुकदमे  नहीं

 चलाये  जा

 क्या  स्थायी  कर्मचारियों  को  उनकी  मुअत्तली  की  अवधि  के  लिए  वेतन  के  अन्तर  की

 राशि  अदा  कर  दी  गई  परन्तु  अस्थायी  कर्मचारियों  को  उस  अवधि  के  लिए  वेतन  का  भुगतान

 नहीं  किया  गया  जबकि  वे  अपने  कार्य  से  अलग  यदि  तो  इस  भेदभाव  के  क्या  कारण

 और

 यदि  उपर्युक्त  भाग  और  के  अन्तर  स्वीकारात्मक  तो  इस  भेदभाव  को

 कब  तक  समाप्त  करने  का  सरकार  क्  विचार  है  ?

 रेलवे  मंत्री  :  सरकार  की  सामान्य  नीति  का  अनुसरण  करते  हुए

 चोरियों  at  वापिस  उनके  काम  पर  लगा  दिया  गया  है  |

 स्थायी  कर्मचारियो ंके  मामले  में  मुअत्तली  की  अवधि  का  भुगतान  भारतीय  रेल

 स्थापना  संहिता  भाग  11  के  नियम  2044  के  अनुसार  नियमित  किया  गया  है  ।  जहाँ  तक  अस्थायी

 कर्मचारियों  का  सम्बन्ध  उनकी  नौकरी  समाप्त  करने  की  तारीख  और  उन्हें  फिर  से  काम  पर

 लगाये  जाने  की  तारीख  के  बीच  वाली  अनुपस्थिति  की  अवधि  को  सरकार  के  सामान्य  निर्णय  के

 अनुसार  छूट-दिवस  के  रूप  में  मात  लिया  गया  उक्त  अवधि  के  लिए  वे  किसी  तरह  को  वेतन

 पाने  के  हकदार  नहीं  हैं  ।

 सवाल  नहीं  उठता  ।

 19  1968  को  हड़ताल  मैं  भाग  लेने  बाले  कर्मचारियों  को  पहले  दिये  गये  छुट्टी

 वेतन  को  वसूल  करना

 2083.  श्री  सुरज  भान  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  को  19  1968  की  सांकेतिक  हड़ताल  में

 भाग  लेने  के  कारण  उनके  सेवा  में  हुए  भंग  को  सरकार  ने  माफ  कर  दिया

 Far  रेलवे  को  छोड़कर  अन्य  विभागों  के  कोंचा  रियों  की  कोई  भी  वेतन  सेवा  में  भग

 की  अवधि  के  लिये  इसको  समाप्त  किये  जाने  वेतन  में  कमी  नहीं  की  गई

 क्या  खेलने  में  माफी  देने  पर  यह  छुट्टी  वेतन  करमचारियों  को  पहले  दिया  गया  था

 और  अब  इसको  वापिस  लिया  जा  रहा  और

 यदि  भाग  और  का  उत्तर हाँ  में  है  तो  क्या  सरकार  का  विचार

 रेलवे  कर्मचारियों  के  साथ  हुए  भेदभाव  को  समाप्त  करने  के  लिए  अनुदेश  जारी  करने  का  यदि

 तो  उसके  बया  कारण  हैं  ?

 75



 Written  Answers  Agrahayana  3,  1892  (Saka)
 ————  की

 रेलवे  मंत्री  :  जी  at

 उन्हें  ग्राह्य  छुट्टी  वेतन  दिया  गया  |

 और  गैर-कानूनी  हड़ताल  में  शामिल  होने  से  सेवा-भंग  हो  जाने  के  कारण
 रेलों

 पर  कर्मचारियों  की  वहू  छुट्टी  जब्त  हो  गयी  जो  हड़ताल  के  पहले  उनके  जमा  खाते  में

 लेकिन  सेवा-भंग  को  माफ  किये  जाने  के  ये  कर्मचारी  उस  छुट्टी  को  अग्रानीत  करा  सकते  थे

 जो  सेवा-भंग  के  पहले  उनके  जमा  खाते  में  थी  और  19-9-68  के  बाद  उनके  द्वारा  गयी

 धारण  eal  आवश्यक  समायोजन  बकाया  छुट्टी  में  बदलवाने  की  अनुमति  दे  दी  गयी

 हैं  ताकि  ने  ग्राह्य  छुट्टी  वेतन  ले  सकें  ।

 न्तकल  बंगलौर  रेलवे  लाइन  में  परिवर्तन  करने  सम्बन्धी

 2084.  श्री  स०  झ०  अगड़ी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  क्या

 गुप्तिल  बंगलौर  रेलवे  लाइन  को  लाइन  में  परिवर्तित  करने  के  बारे
 में  सर्वेक्षण

 कार्य  हो  रहा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 काम  कब  तक  आरम्भ  करने  का  विचार  है  और  यह  कब  तक  पूरा  हो  जायेगा ?

 रेलवे  मंत्री  :  से  (7)  बेंगलूर  सिटी---धर्माचरण  मीटर  लाइन  खंड  को

 बड़ी  लाइन  में  बदलने  और  धर्मावरम  से  गुप्तिल  तक  एक  समानान्तर  बड़ी  लाइन  बिछाने  के  सम्बन्ध

 में  सर्वेक्षण  पहले  ही  किये  जा  चुके  हैं  और  रेलवे  बोर्ड  सर्वेक्षण  रिपोर्टों  की  जाँच  कर  रहा  है  ।  इस

 परियोजना  के  निर्माण  पर  17:08  करोड़  रुपयों  al  लागत  का  अनुमान  इस

 परियोजना  के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  रिपोर्टों  की  जाँच  पूरी  हो  जाने  के  बाद  विनिश्चय  किया

 जायेगा  ।

 Railway  Development  Scheme  for  Madhya  Pradesh

 2085.  SHRI  C.  DIXIT  :  Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to  state  the }
 details  of  the  Railway  development  schemes  for  Madhya  Pradesh  during  the  1970-71  Plan  and
 the  Fourth  Five  Year  Plan  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI  NANDA)  :  Railway  development  is  not
 envisaged  on  any  State-wise  or  Region-wise  concepts,  but  on  overall  considerations  in  the
 National  intcrest.  However,  a  statement  showing  the  details  of  important  works  included  in
 the  1970-71  programme  (including  works  continued  from  earlier  programmes),  which  fall
 wholly  or  partly  in  Madhya  Pradesh,  is  attached.

 Statement

 Details  of  important  works  included  in  the  1970-71 p rogra rOgrar
 pe nme  (including  works

 continued  from  ea  pls. 11161  programmes),  which  fall  wholly  or  partly  in  Madhya  Pradesh.

 1  Construction  of  a  new  line  between  Guna  and  Maksi.
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 Doublirg  of  secti  || 811 ह  between  Hetampur  and  Sank  (23°60  km)  on  the  Jhansi-Agra
 section

 Doubling  of  section  betwee  Antri  add  Dabra  (20  km)  on  the  Jhansi-Agra
 section,

 Electrification  of  Waktair-Kirandul  section.  (This  is  subject  to  final  decision  on  the

 Economic  Study  of  the  scheme  currently  under  examination)

 the Bhilai  —Provision  of  retarders  and  mechanisation  of  the  humps  on  Chit  Marshalling
 yard

 6.  Provision  of  multi  aspect  colour  light  signaJling  at  Bhilai  Marshalling  yard

 Provision  of  multi  aspect  colour  light  signalllng  at  Bhilai  Junction

 upp Ttarsi-Agra  section—Provision  of  multiple  aspect  nat a  a  प्रा  quadrant  signalling  at  18.0

 stations

 Provision  of  multi  aspect  colour  light  signalling  at  Bilha,  Bhatapara,  Tilda,  Ratpur,
 Kumhari,  Bhilai  Nagar  and  Durg

 10  Provision  of  Multi  aspect  Colour  light  signalling  at  Champa

 11  Provision  of  microwave  (Direction-Radio}  Multi-channel  communication  on
 section

 Chakradharpur-Bondamunda-Jharsuguda-Bilaspur- Bhilai.

 12  Bina—Provision  of  a  through  Loop  on  the  Up  side  of  the
 passenger

 station  for

 block  loads  with  passenger  platform  face  along  and  loop.

 13  Provision  of  4  full  length  loops  in  the  classification  grid  of  Bhilai  Marshalling
 yard

 14  Bhopal—Extension  of  loop  lines  to  686  m.,  provision  of  one  pilot  line  and  shunting
 neck  for  loco  shed

 15  Durg—Provision  of  Terminal  facilities

 16  Raipur—Provision  of  a  new  wagon  shop

 Sanctioning  of  further  works  for  the  remaining  years  of  the  Fourth  Plan  will  depend
 on  the  traffic  needs  from  time  to  time

 Applications  for  Licences  from  Madhya  Pradesh

 1८1 2086.  SHRI 0.  DIXIT  :  Will  the  Minister  of  INDUST  RIAL  DEVELOPMENT
 AND  INTERNAL  TRADE  be  pleased  to  state

 (8)  whether  the  Central  Government  have  received  from  the  State  of  Madhya
 Pradesh  applications  for  issuing  of  licences  for  starting  new  industries  during  1969;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;

 cences (c)  the  names  of  industries  for  which  li IVGIBAAD  have  been  issued;  and

 (d)  whether  these  industries  have  started  working  and  if  so,  since  when  ?
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 THE  DEPUTY  MINISTER  1N  THE  MINISTRY  OF  INDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  AND  INTERNAL  TRADE  (SHRI  M.  KRISHNA)  :  (a)  and  (b).  During  1969,  8

 apPlications  were  received  for  licences  under  the  Industries  (Development  &  Regulation)  Act,
 1951,  for  setting  up  of  new  industrial  undertakings  in  the  State  of  Madhya  Pradesh,  details

 of  which  are  given  in  the  statement  attached.

 (c)  and  (d).  One  letter  of  intent  has  been  issued  for  manufacture  of  Carbon  Resistors
 and  electrolytic  capacitors.  It  is  too  early  to  assess  the  progress  made  in  setting  up  of  this

 industry.

 धज  deh तप  ॥ 1 Statem  ent

 S.  No.  नादिर  of  the  Party  Item  of  manufacture

 Shri  V.  B.  Tolat,  Bombay  Carbon  Resistors  and  Electrolytic  Capacitors
 Per Shri  B.  K.  Agarwal,  Kanpur  Deer,  AVRIL Malt  and  Whisky

 M/s.  Bajaj  Electricals  Ltd.,  Bombay  Incandescent  Lamps,  Glass  Shetls  etc.

 Shri  Mahabir  Prasad,  New  Delhi  G.  L.  Lamps
 M/s,  B.  5.  Gupta  &  Sons,  Calcutta  Beer

 M/s.  Shree  Krishna  Gyanoday  Sugar  Beer
 Ltd.,  New  Delhi

 Lt.  T.  Murari,  Madras  Baby  Food  with  Milk  Powder

 etc. tc Butter,  Cheese

 Funds  allocated  for  Welfare  of  Backward  Classes,  Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes  of  Madhya  Pradesh

 2087.  SHRI  G.  C.  DIXIT  :  Will  the
 Minister

 of  LAW  AND  SOCIAL  WELFARE
 be  pleased  to  state  :

 {a)  the  population  of  Backward  Classes  and  Scheduled  Castes  and  Sche-
 duled  Tribes  in  Madhya  Pradesh  and  the  amount  allocated  by  the  Centre  in  the  Fourth  Plan
 for  the  Welfare  of  these  Communities  in  the  State  together  with  the  ratio  of  population  to
 the  amount  allocated;

 (b)  the  population  of  Madhya  Pradesh  and  the  amount  allocated  by  the  Centre  in
 the  Fourth  Plan  for  centrally  Sponsored  schemes  for  the  State,  together  with  the  ratio  of
 population  to  the  amount  allocated;  and

 (c)  if  the  proportion  of  funds  allocated  for  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes
 and  Backward  Classes  is  less,  the  reasons  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY:  OF  LAW  AND  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  SOCIAL  WELFARE  (SHRI  JAGANATH  RAO):  (a)  to  (c)..  The  infor-
 mation  is  being  collected  from  the  State  Government  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the
 Sabha  when  received.

 Tribal  Development  Blocks  in  Madhya  Pradesh

 2088.  SHRI  G,  C.  DIXIT  : LOL  Us  hl  +k Y¥IL  ह  (Cn  Minister  of  LAW  AND  SOCIAL  WELFARE
 be  pleased  to  state;
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 (a)  whether  it  is  a  fact  that  keeping  in  view  the  percentage  of  tribal  population  in

 Madhya  Pradesh  the  number  of  Tribal  Development  Blocks  is  less  there  as  compared  to  their

 number  in  other  States;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  and

 (c)  the  names  of  the  plaees  where  Tribal  Development  Blocks  are  proposed  to  be  set

 up  in  Madhya  Pradesh  during  the  Fourth  Five  Year  Pian  and  the  population  to  be  covered

 by  each  of  them  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  LAW  AND  JN  THE
 DEPARTMENT  SOCIAL  WELFARE  (SHRI  JAGANATH  RAO):  (a)  No,  Sir.  The

 Madhya  Pradesh  State  have  been  allotted  127  Tribal  Development  Blocks  out  of  the  total

 number  of  489  blocks  in  the  country.

 (b)  Does  not  arise.

 (c)  The  State  Government  have  proposed  to  start  11  new  1.  D.  Blocks  during  the
 4th  Plan

 which
 is  under  consideration.

 रेलगाडियों  में  मद्यपान  पर  रोक

 2089,"  श्री  समर  गुहा  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्होंने  सभा  को  ag  आश्वासन  दिया  थां  कि  रेलगाड़ियों  में  खुलेआम  मद्यपान

 पर  रोक  लगा  दी

 क्या  रेलगाड़ियों  की  सभी  श्रेणियों  में  अभी  भी  मद्यपान  चल  रहा  है  जिससे  अन्य

 यात्रियों  विशेषकर  महिला  यात्रियों  परेशानी  का  सामना  करना  और

 यदि  तो  उनके  द्वारा  दिये  गये  आश्वासन  को  पूरा  करने  में  विलम्ब  होने  के  क्या

 कारण  हैं  ?

 रेलवे  मंत्री  :  सदन  को  सूचित  किया  गया  था  कि  गाड़ियों  में  मद्यपान  के

 निषेध  के  लिए  कोई  विधिसम्मत  अधिकार  नहीं  इसलिए  अनुरोध  करके  और  इसी  तरह  के  अन्य

 उपायों  द्वारा  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  जो  कुछ  भी  किया  जा  सकता  किया  जायेगा  ।

 और  राजधानी  एक्सप्रेस  में  मद्यपान  के  सम्बन्ध  में  कुछ  शिकायतों  को  छोड़कर

 किसी  अन्य  गाड़ी  में  यात्रियों  करा  मद्यपान  किये  जाने  की  कोई  शिकायत  नहीं  मिली  है  ।

 राजधानी  एक्सप्रेस  में  निम्नलिखित  नोटिस  लगा  दिया  गया  है  और  गाड़ी  में  लाउडस्पीकर

 पर  भी  इसकी  घोषणा  की  जाती  है  :--

 सहयात्रियों  का  ख्याल  रखते  हुए  डिब्बे  में  मादक  द्रव्यों  का  सेवन  न  करें  ै

 रेलों
 से  कहा  गया  है  कि  वे  अन्य  सभी  गाड़ियों  में  भी  इसी  तरह  के  नोटिस  इस  आशय

 की  भी  हिदायतें  जारी  की  गयी  हैं  कि  यदि  गाड़ी  कर्मचारी  किसी  यात्री  को  गाड़ी  के  डिब्बे  में
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 मादक  द्रव्यों  का  सेवन  करते  हुए  तो  वे  कर्मचारी  सम्बन्धित  यात्नी  के  पास  जायें  और  उससे

 ने  पटक  sori  sr  वेतन  प ्नख
 अनुरोध  करें  कि  High  2e4!  add  a  करें  aus  ate a  q  यात्रियों  को  असुविधा  अथवा

 कष्ट न  हो

 गोमोह  रेलवे  स्टेशन  पर  फाटक  लगाना

 2090,  श्री  समर  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  जनता  से  बहुत  अभ्यावेदन  मिलने  के  कारण  भूतपूर्व  रेलवे  मंत्री

 बिहार  में  गोमोह  रेलवे  स्टेशन  एक  फाटक  लगाये  जाने  के  बारे  में  सहमत  हो  गये  थे  क्योंकि  यहीं

 से  नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  भारत  से  बच  निकलने  हेतु  अपने  प्रयास  के  प्रथम  चरण  में  फ़न्टियर

 मेल  में  बैठे  कौर

 यदि  तो  भूतपूर्व  रेलवे  मंत्री  के  द्वारा  दिये  गये  आश्वासन  को  qa  न  करने  के

 कया  कारण  हैं  ?

 रेलवे  मंत्री  :  और  1968  गोमोह  में  नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस

 की  प्रतिमा  लगाने  के  लिए  नेताजी  स्मारक  धनबाद  से  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  जिसे  इस

 शर्तें  पर  स्वीकार  कर  लिया  गया  कि  पूर्व  रेल  प्रशासन  के  परामर्श  से  उपयुक्त  स्थान  का  चुनाव

 किया  जाय  और  प्रतिमा  की  तथा  उसको  लगाने  कीं  लागत  समिति  वहन  करे  ।  समिति  से  फिर

 कोई  पत्र  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।  रेलवे  द्वारा  प्रतिमा  और  एक  फलक  लगाने  के  लिए  सितम्बर  1969

 में  एक  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  है  और  उस  पर  अभी  बिचार  किया  जा  रहा

 विकास  कार्य  के  लिए  पश्चिमी  बंगाल  को  आबंटित  निधियाँ

 2091.  श्री  समर  गुहा  क्या  बिधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  ad I  ने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  सम्बन्धी  विकास  काय  के  विशेषਂ

 कर  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  विकास  कार्य  के  लिए  गत्  तीन  वर्षों  में  पश्चिमी  बंगाल  को  कितनी  केन्द्रीय

 सहायता  दी

 क्या  उक्त  सभी  राशियों  का  उपयोग  किया  गया

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  में  किये  गए  विकास  कार्य  का  स्वरूप  क्या

 क्या  राज्य  के  सभी  जनजाति  क्षेत्रों  में  प्राथमिक  स्कूल  और

 यदि  तो  क्या  सभी  जनजाति  क्षेत्रों  में  प्राथमिक  स्कूल  खोलने  की  कोई  योजना

 सरकार  ने  तेयार  की  है  ?
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 बिधि  मंत्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  संती  जगन्नाथ

 पिछले  तीन  वर्षों  में  पश्चिमी  बंगाल  को  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  निम्नलिखित  राशियाँ  दी

 लाख  की  राशियों

 राज़्य
 pyr  केन्द्रीय  क्षेत्र

 1967-68  34'00  6181

 1968-69  39°20  85°36

 1969-70  35°00

 (%  खण्ड  अनुदान  तथा  खण्ड  कज  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  दिए  गए  थे  ।  ठीक  राशि  उपलब्ध

 नहीं  है  1)

 राज्य  क्षेत्र  योजनाओं  के  अधीन  अनुसूचित  जातियों  अनुसूचित  आदिम  जातियों  में

 शिक्षा  के  प्रसार  के  लिए  विशिष्ट  रूप  से  दी  गई  राशियों  के  बारे  में  सुचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।  केन्द्रीय

 सहायता  अनुमोदित  परिव्यय  के  समक्ष  कुल  निष्पादन  के  आधार  पर  दी  जाती  है  ।

 जी  att

 (7)  मोटे  तौर  से  पिछले  तीन  वर्षों  में  किया  गया  विकास  कायें  नीचे  दिया  गया  है  नवीन

 राज्य  क्षत्र

 1,  शिक्षा

 (1)  ट्युशन  फीसों  की  अदायगी  ।

 (2)  पुस्तक  अनुदान  ।

 (3)  परीक्षा  फीसें  ।

 (4)  छात्रावास  भवनों  का  निर्माण  ।

 (5)  लड़कियों  के  लिए  आवासीय  स्कूल  ।

 2.  आर्थिक  विकास  :--

 (1)  प्रशिक्षण  योजनाएं  ।

 (2)  कुमार  उद्योग  ।

 (3)  लघु  सिचाई  साधन  ।

 (4)  सड़कें  ।

 3,  आवास  तथा  अन्य  योजनाएं  :--

 (1)  जल  प्रदाय ।

 (2)  घरों  का  निर्माण  ।

 (3)  स्वयंसेवी  तथा  सांस्कृतिक  अभिकरणों  को  सहायता  |

 केन्द्रीय  क्षेत्र

 4G (1)  afer  छात्र

 (2)  लड़कियों  के
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 (3)  परीक्षा-पूर्वे

 (4)  अधिक  आदिम  जातीय  आबादी  वाले  क्षेत्रों  के
 लिए

 aaa

 (5)

 (6)  आदिमजातीय  अनुसंधान  तथा

 (7)  गंदे  व्यवसायों  में  लगे  व्यक्तियों  के  काम  रहने-सहने  की  स्थिति  में

 सुधार  |

 (8)  विमुक्त  जातियों  के  कल्याण  के  लिए  योजनाएं  |

 और  :  प्राथमिक.शिक्षा  का  सम्बन्ध  राज्य  सरकार  से  है  उसे  संविधान  की

 राज्य  सूची  में  शामिल  किया  गया  है  ।

 बम्बई  की  उपनगरों  रेलगाड़ियों  में  अपराधों  में  वृद्धि  होना

 2092.  श्री  जाजें  फरनेन्डीज  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बम्बई  में  उपनगरीय  रेल  गाड़ियों  में  अपराधों  में  वृद्धि  हुई

 क्या  ये  अपराध  बहुत  समय  से  रेलों  में  सक्रिय  स्थायी  गिरोहों  द्वारा  किये  जा  रहे

 क्या  रेलवे  अधिकारियों  ने  अपराधियों  के  इन  गिरोहों  को  नष्ट  करने  के  लिए

 राष्ट्र  राज्य  सरकार  का  सहयोग  माँगा  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  cater  क्या

 यदि  तो  क्या  wae  अधिकारियों  का  विचार  यह  कार्य  तुरन्त  करने  का  और

 रेलवे  अधिकारियों  द्वारा  रेलों  और  यात्रियों  के  जीवन  की  रक्षा  करने  हेतु  क्या

 वाही  की  गई  है  ?

 रेलवे  मंत्री  :  मध्य  रेलवे  के  उपनगरीय  खण्ड  में  अपराधों  में  दुद्धी  हुई

 कोई  नियमित  दस्ता  नोटिस  में  नहीं  आया  है  ।

 से  जी  उपनगरीय  खण्डों  में  सुरक्षा-प्रबन्धों  में  सुधार  लाने  के  लिए

 राष्ट्र  सरकार  ने  पुलिस  दल  के  कर्मचारियों  की  संख्या  बढ़ायी  है  ।

 बम्बई  को  उपनगरीय  रल  व्यवस्थाओं  में  दुर्घटनाओं  के

 कारण  मारे  गए/घायल  हुए  व्यतीत

 2093.  श्री  जाज॑फरनेन्डीज :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 गत  तीन  वर्षों  बम्बई  की  उपनगरीय  रेल  व्यवस्थाओं  में  हुई  दुर्घटनाओं
 में  कितने  व्यक्ति

 इन  दुर्घटनाओं  के  फलस्वरूप  कितने  व्यक्ति  घायल

 ऐसी  दुर्घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  क्या  उपाय  किये  जा  रहे ~~  हैं एड
 |  ओर

 क्या  गाड़ियों  में  अधिक  भीड़-भाड़  होना  इन  दुर्घटनाओं  का  मुख्य  कारण  है  ?
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 रेलवे
 war

 :
 और  1967-68,  1968-69  और  1969-70  में  मध्य

 तयों  की  संख्या  इस  प्रकार और  पश्चिम  रेलों  के  उपनगरीय  खण्ड  में  मारे  गए  और  घायल  हुए

 निन
 a

 aq  पायदानों  ate  पर  यात्रा  करने  प्रति क्रम  करने  वाले

 यात्री गाड़ियों  से  गिरने  वाले  या  बाहर
 maa  seat
 सप्रा  बाले  चापा

 मरे  घायल  सरे  alas

 1967-68  96  751  i  क AIO  341

 Q7S 1968-69  106  758  बनी  ia  325

 107  768  382  528
 1969-70  ——$<—=,  —$<—.

 ऐसी  दुर्घटनाएं  रोकने  के  लिए  अपनाए  गए  उपायों  में  से  कुछ  इस  प्रकार  हैं--निर्धारित

 कार्यक्रम  के  आधार  पर  अधिक  ऊपरी  पुलों  और  रेल-पथों  के  बीच  बाड़  लगाने  की

 जनता  को  सवारी  डिब्बों  की  छतों  और  दरवाजों  के  हैंडिल  पकड़कर  लटकते  हुए  या

 खिड़कियों  के  बाहर  टेकते  हुए  यात्ना  करने  से  विरत  लाउडस्पीकर  के  जरिए  एलान

 रेडियो  सिनेमा  स्लाइडों  आदि  के  जरिये  श्रव्य-दुश्य  प्रचार  गाड़ियों

 की  संख्या  में  क्रमिक  वृद्धि  करना  और  गाड़ियों  के  डिब्बों  की  संख्या  बढ़ाना  ।  स्टेशनों  पर  चेतावनी

 बोर्डों  को  व्यवस्था  भी  की  गधी  है  जिनमें  जनता  को  पुलों  और  अन्य  संरचनाओं  के  बारे  में  सुचित

 किया  गया  है  जिनसे  छत  या  पायदानों  आदि  पर  यात्ना  करने  वाले  यात्रियों  के  टकरा  कर  गिर  जाने

 की  सम्भावना  रहती  है  ।  लाइन  के  अतिक्रमण  को  रोकने  के  लिए  रेलवे  सुरक्षा  दल  के  कमेंचारियों

 द्वारा  नियमित  अभियान  चलाये  जाते  हैं  ।

 गाड़ियों  में  भीड़-भाड़  का  होना  इन  दुर्घटनाओं  के  कारणों  में  से  एक  है  और  कुछ  ऐसे

 लोग  भी  हैं  जो  भीड़-भाड़  न  होने  पर  भी  पायदानों  पर  यात्रा  करते  हैं  ।

 दक्षिण  किनारा  जिले  में  वृद्धावस्था  पेंशन  योजना

 2094.  श्री  लोबो  प्रभु  :  क्या  बिधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 दक्षिण  कनारा  जिले  में  इस  समय  कुल  कितने  व्यक्तियों  को  वृद्धावस्था  पेंशनों  दी  जा

 रही  हैं  और  पिछले  वर्ष  ऐसी  कितनी  पेंशनों  मंजूर  की  गई

 क्या  यह  सच  है  कि  लोगों  को  पेंशन  योजना  के  विद्यमान  होने  की  जानकारी  नहीं  है

 और  उन्हें  आवेदन  फोन  प्राप्त  करने  में  कठिनाई  होती

 क्या  पंचायतों  के  माध्य  से  योजना  का  प्रचार  किया  सक  ताउैओ
 नह  ह  र  आवेदन  फोन

 उपलब्ध  किये  जा  सकते  और

 क्या  सरकार  पेंशन  के  हकदार  होंने  की  आयु  को  65  वर्ष  करने  में  अन्तर्ग्रस्त  अतिरिक्त

 |. है
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 लागत  में  सहायता  करेंगी  क्योंकि  70  ज़  और  इससे  अधिक  वर्तमान  आयु  सीमा  का  बहुत  कम

 लोग  लाभ  उठा  सकते  हैं  ?

 fafa  मंत्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जगन्नाथ  :

 1970  के  अन्त  तक  मंजूर  की  गई  वृद्धावस्था  पेंशनों  की  कुल  संख्या  391  जबकि  पिछले

 वर्ष  अर्थात्  1  1969  से  31  1969  तक  मंजूर  कीं  गई  पेंशनों  की  संख्या  81  थी  ।

 तथा  मैसूर  की  राज्य  सरकार  ने  प्रेस  और  राज्य  के  सरकारी  राज-पत्र  के

 अतिरिक्त  डिवी  जल  आयुक्तों  और  अन्य  राजस्व  अधिकारियों  के  द्वारा  वृद्धावस्था  पेंशन  योजना

 का  व्यापक  प्रचार  किया  है  ।  वृद्धावस्था  पेंशन  के  लिए  आवेदन  पत्न  फार्म  प्राप्त  न  होने  के  बारें  में

 राज्य  सरकार  को  अब  तक  कोई  शिकायत  नहीं  मिली  हैं  ।  आवेदन  पत्र  wa  तालुक

 ग्राम  ग्राम  नगरपालिका  कार्यालयों  तथा  बंगलौर  के  नगर  निगम  से  प्राप्त  हो

 सकते  हैं  ।  नियमों  के  अनुसार  यदि  छपे  हुए  फार्म  उपलब्ध  न  हों  तो  मसौदा  फार्मों  का  उपयोग  किया

 जा  सकता है  ।

 जो  व्यक्ति  कुष्ठ  पागलपन  अथवा  एक  या  अधिक  अंगों  के  पक्षाघात

 अथवा  हनता  के  कारण  जीविका  कमाने  में  असमर्थ  हो  गए  उनके  लिए  70  अथवा  उससे  अधिक

 की  वर्त  मान  wear  आयु  को  घटा  कर  65  वर्ष  कर  दिया  गया  है  ।  यदि  सभी  मामलों  में  अहंता

 आयु  को  65  ag  कर  दिया  जाए  तो  उससे  अधिक  खर्चे  होगा  ।  चतुर्थ  पंचवर्षीय  योजना  में

 सात्मक  कार्यक्रमों  के  अधीन  वृद्धावस्था  सहायता  के  लिए  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 अजमेर  स्थित  उप-मुरम  लेखा  अधिकारी  के  कार्यालय  में  माल

 यातायात  के  बारे  में  नामे  ख़ाते  डाली  गई  राशियाँ

 2095.  sit  मुहम्मद  इस्माइल  :

 श्री  क०  अनिरुद्ध  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  Har  करेंगे  कि  :

 अजमेर  स्थित  उप  मुख्य  लेखा  अधिकारी  के  कार्यालय  में

 1969  से  1970  तक  माल  यातायात  के  बारे  में  प्रत्येक  महीने  के  लिए

 अलग  कितनी  राशियाँ  नामेखाते  डाली

 इस  बारें  में  प्रत्येक  महीने  के  लिए  अलग-अलग  कुल  कितने  पत्र  प्राप्त  और

 इस  काय  के  लिए  कुल  कितने  कमेंट्री  प्रतिनियुक्त
 को  गय े? वर्मा  U4

 रेलवे  मंत्री  :  भर  एक  विवरण  संलग्न  में  car

 गया  देखिये  संख्या  एल०

 सब हैड  2

 बलके  22
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 पर्वो  उत्तरी  औरਂ  मध्य  रेलवे  के  टन  परीक्षकों  द्वारा

 काय  करोਂ  आन्दोलन

 2096.  श्री  विश्वनाथ  क्या  रेलवे  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अगस्त  माह  मेंਂ  उत्तरी  और  मध्य  रेलवे  के  टर्न  परोक्षकों  ने

 कायें  क्रोध  आन्दोलन  किया

 यदि  at,  तो  उनकी  मांग  कया

 मांगों  को  पुरा  करने  के  लिये  प्रबन्धकों  द्वारा  क्यां  प्रयास  किये  गये  और

 अगर  कोई  प्रयास  नहीं  किया  गया  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेलवे  मंत्री  :  जी  हां  ।

 उन्होंने  मांग  की  ay—

 (i)  गाड़ी  परीक्षकों  के  निम्नतम  अर्थात  180-240  रुपये  के  ग्रेड  को  खत्म  कर

 दिया

 (ii)  पदोन्नति  की  पर्याप्त  सरणि  का  सुजन  किया

 (iii)  विंमान  पदनाम  को  बदल  दिया  जाय  |

 और  उनकी  मांगों  पर  18-8-70  और  19-8-70  को  दो  रेलवे  श्रमिक  संघों

 अर्थात्  आल  इण्डिया  रेलवे मेन्स  फेडरेशन  और  नेशनल  फेडरेशन  आफ  इण्डियन  रेलवेमेन  के  साथ

 विमर्श  किया  गया  और  जो  विचार-विमश
 हुए

 उनके  अनुसार  आगे  कार्रवाई  की  जा  रही  है  ।

 भोपाल  के  हैवी  sdaciern  लि०  में  हडताल

 2097.  श्री  भगवान  दास  :  कया  औद्योगिक  बिकास  तथा  आंतरिक  व्यापार  मंत्री  यह

 बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हैवी  इलेक्ट्रीकल्स  fo,  भोपाल  के  कर्मचारियों  ने  इंजीनियरिंग  वेतन

 बोर्ड  की  सिफारिशों  और  सेवा  सुविधाओं  के  कार्यान्वयन  की  मांग  करते  हुए  10  अगस्त  को  24

 घंटे  की  सांकेतिक  हड़ताल  की

 यदि  तो  कर्मचारियों  की  इन  मांगों  को  पुरा  करने  के  बारे  में  प्रबन्धक  मण्डल  द्वारा

 क्या  कार्यवाही  की  गई  भौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  carne  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मं०  ठ  :

 से  हैवी  इलेक्ट्रीकल्स  fao  भोपाल  के  कर्मचारी  10  1970

 को  इंजीनियरिंग  वेतन  मंडल  की  सिफारिशों  तथा  अन्य  सेवा  सुविधाओं  के  कार्यान्वयन  की  मांगों
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 के  लिए  24  घन्टे  की  सांकेतिक  हड़ताल  पर  नहीं  गये  ।  प्रबन्धकों  ने  पहले  से  ही  इंजीनियरिंग

 उद्योग  के  लिए  केन्द्रीय  वेतन  मंडल  की  सिफारिशों  तथा  क्यारियों  की  अन्य  उचित  मांगों  को

 क्रियान्वित  करने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठा  लिए  हैं  ।

 बिलासपुर  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  में  उपनिर्वाचन

 2098,  श्री  श्रीचन्द  गोयल  :  क्या  विधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  :

 क्या  बिलासपुर  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  में  उप-निर्वाचन  कराने  के  लिए  निर्वाचन

 आयोग  ने  कोई  निर्वाचन  कार्यक्रम  नियत  किया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  और  यदि  तो  कार्यक्रम  नियत  करने  में

 विलम्ब  के  क्या  कारण

 विधि  मंत्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  जगन्नाथ  :

 और  मध्य  प्रदेश  के  संसदीय  निर्वाचन-क्षेत्र  में  निर्वाचन  के  लिए

 जिसमें  रिक्ति  17  1970  को  श्री  अमर  सिंह  संसद्  सदस्य  की

 मृत्यु  के  कारण  हुई  उस  राज्य  के  मुख्य  निर्वाचन  अधिकारी  के  पराजय  से  तैयार  किया  जा

 रहा  ह ै।

 चण्डीगढ़  के  लिए  समाज  कल्याण  यो  जना

 aha
 2099.  श्री  श्रीचन्द  गोयल  :  क्या  विधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे  कि  :

 चालू  वर्ष में  चण्डीगढ़  के  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  लिए  प्रस्तावित  समाज  कल्याण  योजनाओं

 का  ब्योरा  कया  और

 उक्त  योजनाओं  के  क्रियान्वयन  में  क्या  प्रगति  हुई  ?

 विधि  मंत्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  जय  मिले  जगन्नाथ  :
 तथा  चण्डीगढ़  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  रहने  वाले  वद्ध  भर  निराश्रित  लोगों  को

 वृद्धावस्था  पेंशन  योजना  के  अंतगर्त  लाने  के  लिए  उसे  पिछले  पंजाब  राज्य  में  लागू  करने  के

 प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 दिल्ली  स्थित  बिदेश  परिवार  लेखा  कार्यालय  और  अजमेर  स्थित  यातायात  लेखा

 प्रति कार्यालय  में  जांच  प्रयोजनों  के  लिए  करमचारियों  को  स्पंज ह  ह  नियुक्ति

 2100,  शांति  सुशीला  गोपालन  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 स्थानीय  यातायात  के  मामले  में  अजमेर  स्थित  यातायात  लेखा  कार्यालय  और

 पश्चिम  रेलवे  के  fecal  स्थित  विदेश  परियात  लेखा-कार्यालय  में  यंत्रों  द्वारा  संगीत  सार  की  जांच

 करने  के  लिये  वर्ष  1968  में  कुल  कितने  कमेंचारी  प्रतिनियुवत  किये  गये

 क्या  1969  के  बाद  विदेश  परिवार  लेखा-कार्यालय  के  उप-खण्ड  में  कुछ

 काय  बढ़  गया  था

 यदि  तो  कार्य  की  किन  मदों  में  वृद्धि  हुई  और  बढ़े  हुए  कायें  को  निपटाने  के  लिये

 उस  उप-खण्ड  में  कितने  अतिरिक्त  कमंचा  रियों  की  व्यवस्था  की  और

 यदि  अतिरिक्त  कर्मचारी  नहीं  दिये  तो  इसके  बया  कारण  हैं  और
 बढ़ हुए  काय

 को  निपटाने  के  लिये  अतिरिक्त  कर्मचारियों  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या

 वाही  की  गई  है
 ?

 लो  ale रेलवे  मंत्री  :  दिल  od  सहन  लिय  —  9  लिपिक

 अजमेर  4  लिपिक

 जी  नहीं  ।

 और  सवाल  नहीं  उठता  ।

 Commissioning  of  new  Ha  stations  in  Bikaner  Division  of  Northern

 Railway

 2101,  SHRI  L.  BARUPAL:  Wiil  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state

 (a)  the  time  by  wheich  the  halt  stations  sanctioned  by  the  Railway  Ministry  between
 Jaitsar  and  Mohannagar,  Rang  Mahaland  Pilibangan,  Parsneu  and  Bigga,  Ellenabad  and
 Khanania  and  Hanumangath  and  Dholi  Pal  on  Bikaner  Divisior  of  Northern  Railway  are

 likely  to  be  put  into  commission;  and

 (b)  the  respective  names  of  the  said  halt  statlons  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI  NANDA):  (a)  and  (b).  The  position  is

 given  in  the  statement  attached

 Statement

 उ
 Particulars  of  train  halt  Expected  date  of  opening  Proposed  Name

 1.  Halt  between  The  halt  was  expected  to  be  Masaniwala
 Jaitsar  and  opened  by  the  end  of  1970
 Mohan  Nagar  but  the  construction  of  the

 same  could  not  be  taken  up
 on  account  of  construction
 of  a  bridge  on  Rajasthan
 Canal,  Gangapur  Branch
 which  necessitated  shifting
 of  the  original  site  proposed
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 Partieutars  of  train  halt  Evxpected  date  of  opening  Proposed  Name

 2.  Halt  between  No  date  fixed  yet  Amarpura  Rathan

 Rangmahal  &

 Pilibangan,

 Halt  betwen  Halt  has  been  opened  ,  Sitalnagar
 Parsneu  and  on  2,  11.  70.

 Bigga

 Halt  between  Date  not  yet  fixed  Surera

 E}lenabad  and
 Khanania

 5.  Halt  between  The  proposal  for  opening  a train
 Hanumangarh  halt  between  Hanuman  garh  and
 and  Dholipal  Dholipal  stations  was  dropped

 as  the  People  of  the  area  could
 not  reconcile  their  differences
 about  the  site  of  the  halt.

 a

 Opening  of  new  Railway  Halt  Stations  on  Bikaner  Division  (Northern  Railway)

 2102.  SHRI  P.L.  BARUPAL:  Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state  :

 (a)  the  number  of  new  Railway  halt  stations  opened  on  Bikaner  Division  of  Northern
 Railway  upto  the  end  of  December  1969  and  the  number  and  names  of  those  railway  halt
 stations  which  are  under  consideration;

 (b)  whether  it  isa  fact  that  some  new  halt  stations  in  Bikaner  Division  of  the
 Northern  Railway  appeared  in  the  Time  Table  which  came  into  force  from  Ist  October,  1968
 but  these  stations  were  not  to  be  found  in  the  Time  Table  whichcame  into  force  from
 October,  1969;  and

 (c)  if  so,  the  reasons  for  this  lapse  in  the  publication  of  names  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI  NANDA)  :  (a)  Three  new  contractor-opera-
 ted  train  halts  have  been  opened  during  the  year  1969  on  Bikaner  Division  of  Northern
 Railway.

 In  addition  the  opening  of  the  following  nine  train  halts  was  under  consideration  as
 on  31,  12.  1969

 S.  No.  Stations  between  which  the  halt
 ty  to  be  located  Name  of  the  halt

 Suratpura  and  Jhunpa  Laseri
 Ellenabad  and  Khanania  Surefa
 Sirsa  and  Suchan  Kotli  Bajekan
 Rangmahal  and  Pili  Bangan  Amarpura  Rathan

 Jaitsar  and  Mohannagar  Masaniwala

 Phaujuwala Raisinghnagar  and  Gajsinghpur
 Bhiwani  and  Manheru  Dhana  Ladanpur

 Siwani  and  Jhunpa  Soiniwas

 Bigga  and  Parsneu  Sitalnagar
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 (0)  No.  The  names  did  not  appear  in  the  Public  Time  Table  in  force  from  1st  October
 1968

 (c)  Does  not  aris

 Development  of  Railway  Stations  of  Bikaner  Division  and  Construction
 of  Bridges  at  Bikaner  (Northern  Railway)

 2103  SHRI  1..  BARUPAL:  Will  the  Minister  of  RATLWAYS  be  pleased  to

 state

 (a)  whether  it  is a  fact  thathis  Ministry  has  formulated  any  plan  for  eXtension  of

 Bikaner  Railway  Station,  including  extension  of  waiting  room,  bathroom,  parcel  room  etc

 attached  thereto;

 (b)  the  reasons  for  delay  in  the  implementation  of  the  scheme  for  construction  of

 bridges  on  the  Railway  crossings  for  solving  the  traffic  problems  of  the  ctitizens  of

 Bikaner;  and

 (c)  if  the  scheme  has  not  been  shelved  the  time  by  which  it  is  likely  to  be

 completed  7

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI  NANDA)  :  (a)  Yes.  The  work  of  providing
 four  retiring  rooms  and  a  refreshment  room  is  in  progress  and  nearly  completed.  The  parcel
 Office  has already  been  extended  by  providing  a  parcel  godown  and  one  room

 (b)  The  State  Government  of  Rajasthan  has  not  given  their  final  decision  in
 regard to  the  provision  of  over-bridges  in  place  of  the  level!  crossings  at  Bikaner.

 (0)  Does  not  arise  in  view  of  reply  to  (b)  above

 zsTat  पर  पारसल  क्लर्कों  के  पद  का  सजन  करने  से  सम्बन्धित  नियम

 2104,  शो  ऑफ कार  लाल  azar  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सभी  प्रकार  के  काय  के  लिये  स्टेशन  पर  पार्सल  क्लर्को  के  पर्दों  की  व्यवस्था  करने  का

 क्या  मानदण्ड  हैं

 1  1969  से  30  1970  तक  मेरठ

 गाजियाबाद  और  पानीपत  स्थित  पार्सल-कार्यालयों  द्वारा  कितने  पी०  डब्ल्यू०

 बिल  जारी  किये  गये  और  कितने  पासंल  ga  किये  कितने  पी०  डब्ल्यू  बिलों  और  पा सेलों  की

 डिलीवरी  की  कितने  पारसल  एक  गाड़ी  से  दूसरी  रेलगाड़ी  में  रखने  के  लिए  प्राप्त  कितने

 मुहरबन्द  माल  डिब्बे  इन  कार्यालयों  ढारा  प्राप्त  हुए  और  उन  पर  अग्रेतर  कार्यवाही  की  गई

 मानदण्ड  के  अनुसार  ग्रेड-वार  कितने  कर्मचारियों  की  आवश्यकता  है

 इन  स्टेशनों  पर  कुल  कितने  कर्मचारियों  की  व्यवस्था  की  गई  और

 कमंचारियों  की  संख्या  यदि  कोई  कमी  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 रेलवे  मंत्री  :  से  (=)  सुचना  इकट्ठा  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर

 रख  दी  जायेगी  ॥
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 भारतीय  रेलवे  की  समस्याओं  के  लिए  देश  की  नियुक्ति

 2105,  श्री  न०  रा०  देवघरे  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे  की  समस्याओं  पर  germ  देने
 के  लिए  सरकार  विदेशी

 विशेषज्ञों  को  नियुक्त  करती

 यदि  तो  किन-किन  देशों  से  इस  प्रकार  के  विशेषज्ञों  की  परामर्श  हेतु  नियुक्ति  को

 जाती

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  प्रकार  के  परामशं  के  लिए  कितनी  धनराशि  अदा  की

 विदेशी  विशेषज्ञों
 को  नियुक्त  करने  के  क्या  कारण  ओर

 इस  व्यय  से  छुटकारा  पाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 रेलवे  मंत्री  :  जी  जब  कभी  जरूरत  होती  है  ।

 अतीत  में  धज मन बी  कौर  रूस  से  विशेषज्ञ  लिए

 गये थे  ।

 (7)  63,099°93  रुपये  |

 विदेशी  विशेषज्ञों  को  उन  क्षेत्रों  में  जाता  जिनमें  अपेक्षित  योग्यता  वाले

 विशेषज्ञ  देश  में  उपलब्ध  नहीं  होते  ।

 (=)  रेलों  पर  जो  विभिन्न  तकनीकी  समस्याएं  पदा  हो  जाती  हैं  उनके  बारे  में  हमेशा  यह

 प्रयास  किया  जाता  है  कि  भारत  में  उपलब्ध  विशेषज्ञों  से  ही  काम  लिया  जाये  ।  केवल  उन्हीं  विशेष

 क्षेत्रों  में  विदेशी  विशेषज्ञों  को  लिया  जाता  है  जिनमें  अपेक्षित  योग्यता  वाले  विशेषज्ञ  उपलब्ध  नहीं

 होते  i  दत्त  गति  से  हो  रहे  तकनीकी  विकास  को  देखते  हुए  कभी-कभी  ऐसा  कदम  उठाना  आवश्यक

 हो  जाता  है  ।  लेकिन  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  विदेशी  विशेषज्ञों  द्वारा  दिये  जाने  वाले

 विशेष  ज्ञान  का  अनुकूलतम  उपयोग  किया  जाता  है  रेलवे के  तकनीकी  कर्मचारियों  को  इन  विशेषज्ञों

 के  मातहत  काम  सीखने  के  लिए  रखा  जाता  है  ताकि  देश  में  कर्मचारियों  के  एक  योग्यता  सम्पन्न

 संवर्ग  का  विकास  किया  जा  सके  ।  यह  बात  भी  उल्लेखनीय  है  कि  रेलों  का  अभिकल्प

 तथा  मानक  संगठन  भी  उन  विभिन्न  समस्याओं  पर  व्यापक  अनुसंधान  करने  के  काम  में  लगा  हुआ

 है  जो  रेलों  के  सामने  हैं  ।

 आनर  प्रदेश  द्वारा  टाइप  ट्रैक्टरों  का  निर्माण

 2106.  sit  एम०  नारायण  रेड्डी  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  खेती  करने  के  न्हील्ड  टाइप  ट्रक्टर  का  निर्माण  करने

 के  लिये  एक  उद्योग  के  आवेदन-पत्र  की  सिफारिश  की
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 उसका  विवरण  क्या  है  और  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  क्या  और

 कारखाने  के  कब  तक  स्थापित  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  अतिरिक्त  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  स०  Wo  :

 तथा  आंध्र  प्रदेश  में  पहियेदार  ट्र  पटरों  के  निर्माण  के  लिए  नये  एकक  स्थापित  करने  के

 लिए  आंध्र  सरकार  ने  लाइसेंस  दिये  जाने  के  लिए  निम्नलिखित  आवेदकों  की  योजनाओं  की

 की  थी  :--

 क्रम  कि  आवेदक  का  नाम  तथा  वार्षिक  परियोजना  की  अनुमानित

 क्षमता  लागत
 ee

 1,  मेस  लासन  एण्ड  ट्वेरो  जान  डीयर  64  करोड़  Go

 बम्बई  (52-82  अश्व

 6,00  0  सं  गवाह

 2.  मेसी  a hut past  गजनेर  2°32  $,  ” ट्र  किस  एण्ड

 इंजीनिर्यारग  (15,25,35  तथा  45

 हैदराबाद  अधर

 10,000  संख्या

 3.  मेसर्स  प्रेम  एग्रो  इंजी  निर्धारण  (50  द  दे  कि  | शक्ति  4:30  ,,  मै

 नई  दिल्ली  तथा  651

 (65  area

 10,000  संख्या

 भार०  र्स ० 4,  मेससें  इंडियन  एग्रो  4°30  us  of

 नई  दिल्ली  (20  अश्व

 10,000
 संख्या

 मेसर्स  कमाल  ट्रेक्टर  तथा  इंजीनियरिंग  हैदराबाद  को
 17  1970

 को  एक  आशय-पत्र  जारी  किया  गया  ।  ी मेसस  लासन  एण्ड  ट्युबरो  मैसेज  प्रेम  एग्रो

 इंजीनियरिंग  नई  तथा  मैसेज  इंडियन  एग्रो  नई  दिल्ली  के  आवेदन

 अभी  विचाराधीन

 इस  समय  यह  बताना  कठिन  है  कि  प्रस्तावित  कारखाने  कब  तक  स्थापित  हो  जायेंगे  ।

 महाराष्ट्र  में  1940  में  बन्द  की  गई  दरवहा  मोती  बाग-पुसऋ  रेलवे  लाइन  को

 पुनः  चालू  करना

 2107,  शनी  देवराज  पाटिल  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 क्या  सरकार  ने  1957  के  बाद  से  दर वहा  मोती  बाग-पुसऋ  क्षेत्र  में  हुई  पर्याप्त  प्रगति

 को  ध्यान  में  रखते  महाराष्ट्र  में  दरीचा-पुसऋ  रेलवे  लाइन  को  चालू  करने  के  प्रश्न  पर

 विचार  करने  का  आश्वासन  दिया  जो  1940  में  बन्द  कर  दी  गई  और
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 यदि  gi,  तो  सरकार  द्वारा  रेलवे  लाइन  को  चालु  करने  हेतु  यातायात

 नहीं  का  कब  तक  पता  लगाने  का  विचार  है
 ?

 रेलवे  मंत्री  :  भर  उखाड़ी  गई  परवाह-पुसऋ  रेलवे  लाइन  को

 फिर  से  बिछाने  के  बारे  में  कोई  आश्वासन  नहीं  दिया  गया  है  ।  1957  में  लाइन  को  फिर  से  बिछाने

 के  लिए  यातायात  की  सम्भांवनाभों  का  जो  अनुमान  लगाया  गया  उससे  पता  चला  था  कि  इस

 लाइन  की  फिर  से  बिछाने  का  प्रस्ताव  बहुत  अलाभप्रद  होगा  ।  तब  से  ऐसा  कोई  विकास  नहीं  हुआ

 है  जिससे  ag  पता  चले  कि  प्रस्तावित  लाइन  से  मिलने  वाले  प्रतिफल  में  कोई  विशेष  सुधार  ga

 |  अभी  इस  लाइन  को  फिर  से  बिछाने  के  उद्देश्य  से  यातायात  की  सम्भावनाओं  का

 at  सिरे  से  अनुमान  लगाने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  आदिम  जातियों  को  रेलवे  कैटरिंग  स्टालों  का  आवंटन

 2108.  श्री  देवराव  पाटिल  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  के  पास  कल्याण  आदि  रेलवे  स्टेशनों  पर  रेलवे

 क्रासिंग  स्टालों  के  आबंटन  के  बारे  में  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं

 यदि  तो  शिकायतें  किस  प्रकार  की  और

 क्या  अनुसूचित  जातियों  एवं  अनुसूचित  आदिम  जातियों  को  एक  भी  स्टाल  आबंटित

 नहीं  की  गई  है
 ?

 रेलवे  मंत्री
 :  और  कुचला  ale  कल्याण  स्टेशनों  पर  खान-पान  की

 किसी  दुकान  का  हाल  में  आबंटन  नहीं  किया  गया  है  ।  लेकिन  कुचला  और  कल्याण  में  जिन  नई

 दूकानों  की  व्यवस्था  का  विचार  उनके  आबंटन  के  लिए  कुछ  अभ्यावेदन  मिले  हैं  ।

 सवाल  नहीं  उठता  ।

 मलिक  के  बाद  की  कक्षाओं  के  लिए  छात्रवत्तियाँ

 2109.  श्री  देवराज  पाटिल  :  क्या  बिधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को

 कपा  करा  कि  वर्ष  1969-70  में  1  1969  को  सभी  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में

 अनुसूचित  जातियों  के  उन  छात्रों  की  संख्या  कितनी  जिनके  माता  पिता  की  आय  500  रु०  प्रति

 माह  अथवा  उससे  अधिक  थी  alt  जिन्होंने  मेट्रिक  के  बाद  की  कक्षाओं  के  लिए  छात्रवृत्तियों  हेतु

 आवेदन-पत्न  दिये  थे  ?

 विधि  मंत्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (at  जगन्नाथ  :  यह

 सुचना  सुलभ  नहीं  है  ।  अनुसूचित  जातियों  को  छात्रवृत्तियाँ  जीविका  साधन  जाँच  के  आधार  पर

 दी  जाती  जिसकी  शिखर  सीमा  500  रु०  प्रति  मास  है  ।  जिन  उम्मीदवारों  के  वालदेन  की  आय

 इस  शिखर  सीमा  से  अधिक  होती  वे  इन  छात्रवृत्तियों  के  लिए  आवेदन  करने  के  पात  नहीं

 होते  हैं  ।
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 Memorandum  submitted  by  Weavers’  Social  Welfare  Board,  Nagpur

 WALT 2110,  SHRI  YASHWANT  SINGH  KUSH  WAR  Will  the  Minister  of  LAW  AND aut
 SOCIAL  WELFARE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  any  memorandum  has  been  submitted  to  the  Prime  ‘Minister  by  the

 Weavers’  Social  Welfare
 Board,  Nagpur

 in  August  last;

 (b)  their  demands  in  brief;  and

 (2)  the  steps  taken  by  Government  to  meet  (11056  demands  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  {THE  MINISTRY  OF  LAW  AND  IN  THE  DE-

 PARTMENT  OF  SOCIAL  WELFARE  (SHRI  JAGANATH  RAO):  (a)  No,  Sir.

 (b)  and  (c).  Do  not  arise.

 Diesel  Engines  for  Narrow  Gauge  Section  of  Central  Railway

 2111,  SHRI  YASHWANT  SINGH  KUSHWAH:  Will  the  Minister  of  RAILWAYS
 be  pleased  to’  state  :

 (a}  whether  he  has  considered  the  need  to  provide  diesel  engines  in  place  of  the
 Present  ones  ruNning  on  the  Gwalior-Shivpuri,  Gwalior-Bhind,  Gwalior-Sheopur  Kalan
 (Central  Railway)  narrow  gauge  lines  keeping  in  view  their  present  conditions  and,  if  so,  the
 details  thereof;  and

 (b)  the  number  of  times  the  engines  failed  and  the  details  of  the  late-running  trains
 as  a  result  thereof  on  the  above-mentiond  narrow  gauge  sections  during  the  period  from  the

 18th  October,  1970  to  31st  October,  1970  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHR1  NANDA):  (a)  No  Sir.

 (b)  There  was  only  one  engine  failure  during  this  period.  The  engine  of  656  UP
 failed  on  18-10-70,  as  a  result  of  which,  656UP/655DN  trains  ran  late  as  under

 (i)  656UP  of  18-10-70  arrived  Gwalior  14  hours  15  minutes  late.

 (ii)  655DN  of  19-10-70  left  Gwalior  7  hours  35  minutes  late.

 (iii)  656UP  of  19-10-70  was  cancelled  and  an  extra  train  was  run  on  20-10-70  leaving

 Shivpuri  at  5-30  A.  M,  in  addition  to  the  regular  train  656UP.

 Raising  of  Eastern  side  Platform  at  Datia  Railway  Station

 2112,  SHRI  YASHWANT  SINGH  KUSHWAH: Will  the  Minister  of  RAIL-
 WAYS  be  pleased  to  state:

 for  raising  the  eastern  side  platform (a)  the  action  being  taken  by  Government
 which  is  at  present  at  Jevel  with  the  Railway  track,  tothe  level  of  the  western  side  platform

 on  the  Datia  Railway  Station,  a  District  headquarter  town  in  Madhya  Pradesh;  and

 (b)  the  time  by  which  the  work  is  likely  to  be  completed  ?

 THE ह  ह  छन  ह  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI  NANDA):  (a)  There  is  no  proposal  at
 present  for  raising  the  eastern  side  platform.

 (b)  Does  i not .  arise.
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 Refusal  to  Transport  Machinery  from  Gwalior

 13.  SHR1  YASHWANT  SINGH  KUSHWAH  :  Will  the  Minister  of  RAILWAYS
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  itisa  fact  that  a  request  was  made  for  the  transportation  of  the
 n  Morena  District mahinery  meant  for  the  sugar  factory  proposed  tobe  set  up  at  Kailaras

 of  Madhya  Pradesh  by  rail  from  Gwalior  to  Kailaras;

 (b)  the  reasons  for  which  the  Railway  authorities  have  refused  to  transport  this
 machinery  by  rail  from  Gwalior  to  Kailaras;  and

 (c)  the  steps  being  taken  for  increasing  the  loding  capacity  of  the  railways  for  trans-

 porling  sugarcane  etc.  for  the  said  sugar  factory  in  future  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI  NANDA)  :  (a)  No  Such  request  appears
 to  have  been  received.

 (b)  Does  not  arise.

 (c)  Facilities  for  movement  of  following  traffic  a  nnua tet  lly  were  asked  for:—

 Raw  materials:

 1-  Sugarcane  100  wagons  (Narrow  Gauge)
 2,  Lime  Stone  810  ao  क्  े
 3  Coal  324  दि
 4.  Mineral  Oi!  42  tank  wagons  (  Broad  Gauge)
 5.  काटा  {Narr Gunny  Bags  13  (INA  w  Gauge)

 Sulphur
 wago

 ह  ज्
 Finished  Goods  :

 Sugar  as  per  quota  )  3000  wagons  (Narrow  Gauge) to  be  fixed  by  Govt.  )
 2.  Molasses  200  tank

 wagons  (Broad  Gauge)

 There  would  be  no  difficulty  in  the  movement  of  the  above  traffic.  So  far  as  the
 movement  of  machinery  on  the  narrow-gauge  during  the  period  of  construction  is  concerned,

 any  request  would  be  examined  consistent  with  the  availabiliy  of  suitable  stock  as  well  as
 maximum  permissible  moving  dimensions.

 Stoppage  of  Booking  of  Goods  from  Jivajiganj,  Ghosipura  etc.

 2114,  SHRI  YASHWANT  SINGH  KUSHWAH  :  Will  the  Minister  of  RAILWAYS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  orders  have  recently  been  issued  to  stcp  booking  of  additional  goods  from
 Jivajiganj,  Ghosipura,  Kampur  and  Morar  stations  on  the  metre  gauge  line  within  the  limits
 of  Gwalior  city  in  Madhya  Pradesh  on  the  Central  Raiiway  to  stations  on  the  Broad  gauge
 lines;  and

 (b)  the  reasons  for  withdrawing  the  said  facility  available  to  the  pcople  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI  NANDA):  (a)  Morar  Cantt.  has  been
 completely  closed  for  goods  booking.  Jivajiganj,  Ghosipura  and  Kampookothi  (not  Kampur) are  still  open  for  booking  goods  traffic  to  stations  on  the  same  Narrow  Gauge  section  of  the

 for  कहती PUT  प्  aadicl  live 1४01  च ¥  tean Railway  (It  is  not  Metre  Gauge),  but  closed  ing  (Tall  shipment  due  to  change of  gauge.
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 (0)  All  these  :  ons  form  part  of  the  outskirts  of  Gwalior  itself.  Traffic  meant  for

 Broad  Gauge  destinations  can  be  loaded  at  Gwalior  Broad  Gauge  station  without  difficulty

 and  thus  the  wasteful  transhipment  is  avoided

 Manufacture  of  Tractors  by  M/s.  Escorts  with  American  Collaboration

 2115.  SHRI  ARJUN  SINGH  BHADORIA  :  Will  the  Minister  of  INDUSTRIAL

 DEVELOPMENT  AND  INTERNAL  TRADE  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Starred

 Question  No.  1423  on  the  5th  May,  1970  regarding  indigenous  production’  of  tractors
 and

 state  :

 (a)  whether  M/s.  Escorts,  Faridabad  are  manufacturing  a  new  tractor  with  the

 American  collaboration;

 (b)  whether  10,000  American  tractors  are  proposed  to  be  distributed  through

 M/s.  Escorts  Limited  till  the  new  tractors  are  ready.

 (c)  whether  Government’s  attention  has  been  drawn  to  the  fact  that  M/s.  Escorts

 are  replacing  the  parts  of  the  American  tractors  by  old  ones  and  selling  those  tractors  in  that

 condition;  and

 (d)  if  so,  the  action  being  taken  against  them  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE  MINISTRY  OF  FNDUSTRIAL  DEVELOP-
 MENT  AND  INTERNAL  TRADE  (SHRI  M.  R.  KRISHNA)  :  (a)  M/s.  Escorts  Tractors  Ltd,
 were  issued  an  Industrial  licence  on  the  5th  August,  1970  for  the  manufacture  of  Agricultural
 tractors  (Ford-3000)  in  collaboration  with  M/s.  Ford  Motor  Company  of  U.S.  A.  They  have

 not  yet  started  production.

 (b)  No,  Sir.  Only  850  Nos.  of  Ford-30C0  tractors  are  being  imported  through  the

 State  Trading  Corporation  in  knocked  down  condition.  Although  these  tractors  would be
 assembled  by  M/s.  Escorts,  their  distribution  would  be  through  the  State  Agro  Industries

 Corporations.

 (c)  and  (d).  As  no  Ford  tractors  haveso  far  been  either  assembled  or  sold  by  M/s.
 Escorts,  the  question  of  the  company  substituting  parts  by  old  ones  does  not  arise.

 qat  रेलवे  में  परिवहन  पर्यवेक्षकों  का  स्थायीकरण

 2116.  श्री  देवेन  सेन  :  क्या  रेलवे  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पूर्वी  रेलवे  का  परिवहन  पर्यवेक्षक  संघ  पिछले  कुछ  समय  से

 परिवहन  पर्यवेक्षकों  को  स्थायी  करने  की  मांग  कर  रहा

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  परिवहन  पथेवेक्षकों  को  आठ  से  दस  वर्ष  से  भी  अधिक  समय

 के  बाद  भी  स्थायी  नहीं  किया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इन  परिवहन  पर्यवेक्षकों  को  स्थायी  बनाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  करने  का

 विचार  है  ?
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 रेलवे  मंत्री  नन्दा )  से  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल

 पर  रख  दी  जायेगी ।

 लघु  उद्योग  सेवा  संस्थान  का  बिठूर  से  एर्नाकुलम  में  स्थानान्तरण

 2117.  श्री  ई०  के०  चाय नार  :  व  औद्योगिक  बिकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्री

 यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विचर  स्थित  लघु  उद्योग  सेवा  संस्थान  को  एर्नाकुलम  ले  जाया

 आर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  स०

 जी  नहों  |

 sa  ही  नहीं  उठता  ।

 कुरुक्षेत्र  में  दिल्ली  आने  बाली  फ्लाइंग  मेल  तथा  सवारों  गाड़ी  के  सोच  टक्कर  को  रोकना

 2118.  श्री  देवीन्द्र  गार्चा  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  21  1970  एक  इंजन  ड्राइवर  सावधानी  से

 कुरक्षेत्र  में  दिल्ली  आने  बाली  फलाईंग  मेल  और  एक  सवारी  गाड़ी  की  टक्कर  होने  से  बच

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या है

 क्या  सरकार  ने  ऐसे  ड्राइवर  को  कोई  इनाम  देने  का  निश्चय  किया  है  जो  अपनी

 सावघानी  से  जान  और  माल  की  हानि  होने  से  बचा  और

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 रेलवे  मंत्रो
 :  और  21-10-70  को  कुरुक्षेत्र  पर  गाड़ी  Fo  28

 डाउन  फ्लाइंग  मेल  और  2  Fo  एन०  कें ०  सवारी  गाड़ो  के  बीच  टक्कर  होने  से  बचने  का  कोई  मामला

 नहीं  हुआ  ।  माननीय  सदस्य  का  आशय  21-10-70  को  कुरुक्षेत्र  स्टेशन  पर  ब्लाक  नियमों

 के  उल्लंघन  के  मामले  से  उस  दिन  न ं०
 2  जे०  एन०  कठ  सवारी  गाड़ी  नरवाना  की  ओर

 जाने  के  लिए  शाखा  लाइन  से  रवाना  किये  जाने  के  बजाय  असावधानी  मुख्य  लाइन  से  अम्बाला

 छावनी  की  ओर  रवाना  कर  दी  लेकिन  सभी  यह  गाड़ी  मुख्य  और  शाखा  लाइनों  क

 उभयनिष्ठ  रेल-पथ  पर  ही  थी  कि  कैबिनेट  द्वारा  शीघ्र  ही  यह  गलती  पकड़  ली  और  उसने

 गाड़ी  नं०  2  जे०  एन०  कण  के  ड्राइवर  को  लाल  सिगनल  दिखाया  ale  गाड़ी  तुरन्त  रोक
 ४  स

 गयी

 जी  नहीं  ।

 सवाल  नहीं  उठता  ।
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 लिखित  उत्तर

 उत्तर  प्रदेश  -  नेपाल  सीसा  पर  रनकपुर  घाट  के  साथ  खेतो  योग्य  भूमि

 2119.  श्री  लखन  लाल  कपूर  :  क्या  रेलवे  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  संच  है  कि  रेलवे  ने  ननिहाल  जिले  में  उत्तर  प्रदेश  नेपाल  सीमा  पर  रनकपुर

 घाट  के  साथ  लगती  हुई  कृषि  योग्य  भूमि  को  अजित  कर  लिया  और

 यदि  तो  कब  और  किस  प्रयोजन  के  लिए  भूमि  अर्जित  की  गई  थी  ?

 रेलवे  मंत्री  :  और  रनकपुर  स्टेशन  पर  खदानों  से  इकट्ठी  की  गयी

 मिट्टी  के  चट्टे  लगाने  और  रेलवे  की  दूसरी  आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  टनक्रपुर  के

 नगर  प्राधिकारियों  के  माध्यम  से  20723  एकड़  जमीन  को  अधिग्रहण  किया  जा  रहा  है  ।  लेकिन

 अभी  तक  रेलवे  को  इस  जमीन  की  सुपुर्दगी  नहीं  की  गयी  हूँ  ।

 उप-मुख्य  लेपा  अधिकारी  vo)  अजमेर  कीं  श्रमिक  विरोधी

 नीति  के  सम्बन्ध  में  अभ्यावेदन

 2120:  श्री  गणेश  घोष  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  उप-मुख्य  लेखा  अधिकारी  अजमेर  की  श्रमिक  विरोधी  नीतियों

 के  सम्बन्ध  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 मामले  में  सुधार  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 रेलवे  मंत्री  :  और  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल

 पर  रख  दी  जायेगी  ।

 aaa  tented  लिमि  jo  गाउन as  Bind  ट्रैक्टरों  का  निर्माण

 2121.  श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  कपा  औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  dad  ऐस्कोर्ट्स  लिमिटेड  देश  में  बनने  वाले  ट्र  कटों  में  50  प्रतिशत  से  अधिक

 का  निर्माण  करते

 क्या  मैसेज  ऐस्कोट्स  की  प्रतिवर्ष  विभिन्न  प्रकार  के  ट्रक्टर  बनाने  को  क्षमता  को

 7,000  से  बढ़ाकर  22,000  कर  दिया  गया  है  अथवा  करने  की  सिफारिश  की  गई

 (7)  एक  बड़ा  उपक्रम  होने  के  कारण  aor  मं सर्प  ऐस्कोट्सं  एकाधिकार  तथा  प्रतिबन्धित

 व्यापार  प्रतिक्रिया  अधिनियम  के  अन्तगेंत  आते

 क्या  श्री  एस०  एल ०  जो  इस  अधिनियम  के  अन्तर्गत  आते  भी  ऐस्कोट्सं

 दे  निदेशक  ate  में  और

 =
 (  )  यदि  तो  इस  अधिनियम  के  अन्तर्गत  एकाधिकार  के  बढ़ने  पर  रोक  लगाने  को

 फा
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 अपनी  घोषित  नीति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का

 विचार  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (sit  म्०  To

 1969  तथा  1970  (31  अक्तूबर  1970  देश  में  स्कूटरों  के  निर्माण  में  ऐस्कोट्स  का  भाग

 इस  प्रकार  है

 1969  45  प्रतिशत  अनुमानत

 1970  (31-10-70  e  50.4  प्रतिशत  अमानत

 मैसेज  ऐस्कोर्ट्स  को  प्रतिवर्ष  6  हजार  फोड  ट्रैक्टर  बनाने  की  क्षमता  के  लिए  एक  नया

 कारखाना  स्थापित  करने  हेतु  5  1970  को  एक  औद्योगिक  लाइसेंस  दिया  गया  ।  उन्हें

 एस्कॉर्ट्स  ट्र  क्टर  के  उत्पादन  की  क्षमता  को  7  हजार  प्रतिवर्षे  से  बढ़ाकर  16  हजार  प्रतिवर्ष  तक

 करन ेके  लिए  12  1970  को  एक  आशय-पंत्र  गया  ॥

 जी  हाँ

 जी  ats

 (=)  इस  समय  वर्तमान  माँग  और  देशीय  उत्पादन  के  बीच  काफी  बड़ा  अन्तर  है  जिससे

 बड़े  पैमाने  पर  एक्टरों  का  आयात  करने  की  आवश्यकता  पड़ती  है  ।  देशी  टीचर  उद्योग  के
 aa

 विकास  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  यह  उद्योग  प्रमुख  क्षेत्र  में  सम्मिलित  कर  लिया  गया  है  ।  वर्तमान

 औद्योगिक  लाइसेंस  नीति  के  अन्तर्गत  ब्र हत् तर  औद्योगिक  हों  के  प्रवेश  पर  भी  रोक  नहीं  है  ।  तथापि

 area  पार्टियों  के  ट्र  पटरों  के  उत्पादन  की  कई  योजनाओं  को  भी  हाल  ही  में  लाइसेंस  दिया  गया  है  ।

 मंजूर  किया  गया  है  ।  ऐसा  है  कि  हाल  ही  में  लाइसेंसीकृत/स्वी कृत  अतिरिक्त  उत्पादन  क्षमता  की

 स्थापना  से  यह  कम्पनी  जो  इस  समय  प्रभुता  की  स्थिति  बनाए  हुए  बह  धीरे-धीरे  समाप्त  हो

 जायेगी  ।  किसी  भी  स्थिति  में  औद्योगिक  लाइसेंस  तथा  आश्  पत्र  फर्मे  को  अन्य  चीजों  के

 साथ  इस  शर्त  के  अधीन  जारी  किया  गया  था  कि  लाइसेंस  अथवा  आशय-पत्न  किसी  प्रकार  भी

 एकाधिकार  तथा  प्रतिबंधात्मक  व्यापार  प्रथा  अधिनियम  1969  के  लिए  आज्ञा-पत्र  नहीं  था  भर

 जहाँ  भी  इसमें  उपबन्ध  आक्षित  होते  हों  फर्म  को  लाइसेंस  अथवा  आशय-पत्न  के  कार्यान्वयन  के

 पूर्व  हो  ऐसी  अनुमति  अथवा  जोकि  आवश्यक  प्राप्त  कर  लेनी  चाहिए  ।

 लन्दन-पठानकोट  सेक्शन  में  मील  पत्थर  87  के  स्थान

 पर  निचली  सतह  पर  पानी  की  निकासी

 2122.  थी  विक्रम  चन्द्र  महाजन  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 f
 \  )  कया  यह  सच  है  कि  जालन्धर-पठानकोट  उत्तर  रेलवे  पर  मील  पत्थर  87

 के  स्थान  पर  रेलवे  द्वारा  निचली  सतह  पर  पानी  की  निकासी  करने  में  असफल  रहने  के  कारण

 हजारों  एकड़  सिंचित  भूमि  में  पानी  भर  जाता

 क्या  ग्रामवासियों  द्वारा  अनेक  शिकायतें  की  गई  हैं  परन्तु  कोई  भी  अधिकारी  मौके
 पर  इसकी  जाँच  करने  नहीं  गया  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 ग्रामवासियों  की  शिकायतों  को  टूर  करने  तथा  पानी  को  जमा  होने  से  रोकने  के  लिए
 कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है

 ?
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 3  1892  लि  खित  उत्तर

 रेलवे  मंत्रो  गाँव में  बाढ़  का  पानी  जाने  से  रोकने  के  लिए

 जालंधर-पठानकोट  लाइन  पर  मील  87  के  निकट  एक  रेलवे  पुल  की  व्यवस्था  के  लिए  सितम्बर

 1968  में  माननी य  सदस्य  के  जरिए  श्री  निरपाल  fag  और  गाँव  के  अन  व्यक्तियों  का  अभ्यावेदन

 मिला  था  ।  रल  अधिकारियों  द्वारा  उस  स्थान  का  निरीक्षण  और  सर्वेक्षण  किया  गया  था  ।

 69  में  तत्कालीन  रेल  मंत्री  ने  माननीयਂ  सदस्य  को  उत्तर  भेजकर  स्पष्ट  कर  दिया  था  कि  व्यास पुल
 के  मुकेरियां  पहुँच  स्थल  पर  aaa  पुल  नं०  184  से  187  के  नीचे  से  पानी  के  बहाव  का  मर्ग  इन

 पुलों

 से  नदी  की  धारा  के  ऊर  की  ओर  लगभाग  5  वर्ग  मील  के  सीमित  स्रवण-क्षेत्र  से  पानी

 निकास  के  लिए  पर्याप्त  समझा  जाता  उन्हें  यह  भी  सुचित  किया  गया  था  कि  उस  क्षेत्र  की

 खुदाई  के  कारण  शांति  सागर  नाम  का  तालाब  बन  गया  है  इस  सम्बन्ध *  में  राज्य
 सरकार

 द्वारा  आवश्यक  समझे  जाने  वाले  क्षेत्र  की  भराई  करके  राहत  दी  जा  सकती  है  ।

 उड़ीसा  में  लघु  क्षेत्र  के  उद्योगों  में  इस्पात  को  कमी

 2123.  श्री  wo  प्र०  सिंहदेव  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करने  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  उड़ीसा  राज्य  में  इस्पात  की  कमी  के  कारण  लघु  क्षेत्र

 के  लगभग  3000  उद्योगों  के  सामने  गम्भीर  संकट  है  और  अनेक  उद्योग  बन्द  होने  वाले  और

 यदि  तो  इस्पात  सम्बन्धी  उनकी  माँगों  को  पुरा  करने  में  उनकी  सहायता  करने

 हेतु  सरकार  द्वारा  कया  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  (sil  स०  र०

 और  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 पश्चिम  बंगाल  में  लघु  उद्योगों  का  विकास

 2125.  श्री  सरदार  अमजद  अली  क्या  प्रौद्योगिक  बिकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ar  पश्चिम  बंगाल  में  लघु  क्षेत्र  में  औद्योगिक  विकास  उल्लेखनीय  रूप  से  नहीं

 हुआ

 यदि  तो  इसके  कारण  क्या  ओर

 निकट  भविष्य  में  पश्चिम  बंगाल  में  लघु  उद्योगों  के  विकास के
 a
 ted  सरकार  का  विचार

 क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्रालय  मसें  उप-मंत्री  स०  र्0०

 सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 साव
 aaa facia  रियायतों  के  लिए  लघु  उद्योग  संबंधी  बोझ  का

 2126,  श्री  अदिचन  :  बया  औद्योगिक  बिकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि
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 (Saka)

 क्या  ag  उद्योग  संबंधी  बोझ  ने  हाल  में  सिफारिश  की  है  कि  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  तथा

 राज्य  वित्तीय  निगमों  द्वारा  औद्योगिक  तौर  पर  पिछड़े  जिलों  में  औद्योगिक  एककों  को  वही  वित्तीय

 रियायतें  देनी  चाहिये  जो  कि  भारत  के  औद्योगिक  विकास  बैंक  द्वारा  दी  जाती

 यदि  तो  ate  की  ठीक  ठीक  सिफारिश  क्या  है  और  ate  द्वारा  वित्तीय  नीति  में

 क्या  परिवर्तन  करने  की  मांग  की  गई  और

 इस  पर  इन  वित्तीय  संस्थाओं  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  आंतरिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मं०  :

 और  लघु  उद्योग  ats  ने  5  और  1970  को  भुवनेश्वर  में  हुई  अपनी

 28  वीं  बैठक  में  यह  सिफारिश  की  है  कि  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े  हुए  जिलों  में  औद्योगिक  एककों

 को  भारत  के  औद्योगिक  विकास  औद्योगिक  वित्त  निगमों  आदि  द्वारा  दी  जाने  वाली  वित्तीय

 रियायतें  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  तथा  राज्य  वित्त  निगमों  द्वारा  भी  दी  जानी  चाहिए  ।

 वित्तीय  संस्थाओं  की  प्रतिक्रिया  का  पता  लगाया  जा  रहा  है

 लघु  उद्योग  बोर्ड  की  सिफारिशें

 2127.  शो  zo  अमित :

 श्री  केदार  नाथ  सिह  :

 क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  आंतरिक  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कोਂ  we ba | क्या  लघु  उद्योग  बोर्ड  का  सल  हाल  ह  14  बनेश्वर  में  हुआ  था  ;

 यदि  तो  लघु  उद्योग  के  विकास  के  संबंध  में  बोड  ने  क्या  सिफारिश  तथा  निर्णय

 किये  और

 इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 म
 औद्योगिक  विकास  तथा  आंतरिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  do  र०  :

 जी  हाँ  ।

 एक  विवरण  संलग्न  ग्रंथालय  में  रखा  गया  |  देखिए  संख्या  एल०

 मंडल  की  सिफारिशें  सरकार  के  विचाराधीन हैं  ।

 लोक  सभा  में  दिनांक  24  1970  को  पूछ  जाने  वाले  अतारांकित

 परवत  सं०  2127  के  भाग  के  उत्तर  में  उल्लिखित  विवरण  ।

 लघु  उद्योग  मंडल  ने  अपनी  gon  में  निम्नलिखित  प्रस्ताव  पारित

 1.  पिछड़  क्षेत्र  :  मंडल  ने  सिफारिश  उत्तर  पूर्वी  भारत  तथा  जम्मू  कश्मीर  के  दूरस्थ
 होने  के  कारण  विशिष्ट  समस्यायें  तथा  यातायात  सुविधाओं  के  अभाव  का  अध्ययन  सरकार  को
 उच्च  वरीयता  के  आधार  पर  करना  चाहिए  और  उनका  उपयुक्त  समाधान  करना  चाहिये  ।  भारत
 के  औद्योगिक  विकास  बैंक  द्वारा  पिछड़े  हुए  जिलों  में  औद्योगिक  एककों  को  दी  जाने  वाली  वित्तीय
 रियायतें  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  तथा  राज्य  वित्त  निगमों  द्वारा  भी  दी  जानी  चाहियें  ।  औद्योगिक  दृष्टि
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 लिखित  sat
 ण

 से  पिछड़े  क्षेत्रों  की  ओर  गहन  ध्यान  देने  के  लिये  aa  उद्योग  संस्थानों  को  उनके  तमंचा  रियों

 की  संख्या  बढ़ाकर  और  अधिक  सुदृढ़  बनाना  चाहिये  |

 2.  सामान्य  नीति  :  लघु  उद्योग  कार्यक्रम  के  आधार  को  विस्तृत  fear  जाना  चाहिए

 और  इसमें  न  केवल  निर्माण  में  लगे  लघु  उद्योग  एकक  ही  हैं  अपितु  wy  स्तर  के  व्यावसायिक  एकक

 भी  सम्मिलित  किये  जाने  star  कि  विगत  वर्ष  जापान  को  गये  भारतीय  शिष्टमंडल  ने

 सुझाव  दिया  था  ।  ऐसा  अनुभव  किया  गया  था  कि  मशीनों  तथा  उपकरणों  पर  किए  गए  विनियोजन

 की  सीमा  को  लाख  रुपये  से  बढ़ाकर  लघु  उद्योग  एककों  की  परिभाषा  को  परिवर्तित  करने

 की  आवश्यकता  नहीं  |  मंडल  इस  पक्ष  में  नहीं  था  कि  स्थापित  मशीनों  के  मूल्याकन  में  मूल्य  हास

 को  भी  गिना  जाए  क्योंकि  ऐसा  करने  में  कई  कठिनाइयाँ  हैं  ।  तथापि  ऐसा  अनुभव  किया  गया  कि

 विद्यमान  एककों  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  से  किराया  खरीद  आधार

 पर  मशीनों  की  उपलब्धि  के  विशिष्ट  प्रयोजनों  के  लिए  इस  प्रश्न  अध्ययन  एक  उपयुक्त  रूप  से

 गठित  दल  द्वारा  किया  जाना  चाहिए  ।

 3.  ऋणी  आवश्यकताएं  :  फ़क़त  बेक  दारा  लघु  उद्योग  एककों  को  दिए  गए  अल्पावधि

 के  ऋण  पर  संतोष  व्यक्त  किया  गया  कौर  ऐसा  अनुभव  किया  गया  कि  इस  प्रयोजन  के  लिये  किसी

 अन्य  शीर्षस्थ  संस्था  क्या  गठन किया  जाये  ।  दीर्घावधि  के  ऋण  तथा  कम्पनियों  की  पूजा  के  लिये  दिए

 गए  ऋण  में  हुई  प्रगति  को  एक  बल  तक  और  देखा  जाए  ।  मंडल  ने  सिफारिश  कि  लघु  उद्योग  एककों

 को  लम्बी  अवधि  तथा  कम्पनी  की  पूजी  के  लिए  दिए  जाने  वाले  ऋण  के  बारे  में  रिजर्व  बेक  आफ

 इण्डिया  विद्यमान  वित्तीय  राष्टी  यकृत  बलों  को  |

 दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  का  विस्तार

 2128.  भी दे०  अमित :  कया
 इस्पात

 तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  के  विस्तार  का  प्रश्न  कुछ  समय  से  सरकार  के

 धीन  और

 यदि  at,  तो  उस  योजना  का  ब्यौरा  क्या  उस  पर  कितना  व्यय  होगा  और  कितनी

 विदेशी  मुद्रा  खर्चे  होगी  ।

 इस्पात  तथा  भारों  इंजीनियरी  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी

 और  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  के  विस्तार  का  सुझाव  नोट  कर  लिया  गया  है  परन्तु

 ऐसे  विस्तार  की  कोई  विशेष  योजना  अभी  तैयार  नहीं  की  गई  है  ।

 मान  लाइट  रेलवे  के  प्रतिनिधि-मण्डल  की  मंत्री  से  az

 2129.  श्री  केदार  नाथ  fag  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  मार्टन  लाइट  रेलवे  के  प्रबंधकों  का  कोई  प्रतिनिधि-मण्डल  6  1970

 को  उनसे  मिला  था
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 यदि  तो  उस  प्रतिनिधि-मण्डल  के  साथ  किन  विशिष्ट  मामलों  पर  बातचीत  हुई

 और  क्या  उनमें  एस०  एस०  लाइट  रेलवे  के  बन्द  किए  जाने  का  मामला  भी  और

 उक्त  बातचीत  का  क्या  परिणाम  निकला  ?

 रेलवे  मंत्री  (  रेल  मंत्री  ने  6.  11.  70  को  लाइट  रेलों के  मालिन  बने

 ग्रप  के  उच्च  अधिकारियों  के  साथ  एक  अटक  की  |

 इन  रेलों  पर  निचले  दर्ज  के  यात्रियों  के  किरायों  में  विधि  करने  और  एस०  एस०

 नाइट  रेलवे  को  ara  किये  जाने  से  उत्पन्न  विशेष  रूप  से  इस  रेलवे  के  कर्मचारियों  के

 अन्तिम  बकायों  का  भगतान  करने  के  सम्बन्ध  में  मार्टिन  बने  सर्प  के  बलों  के  प्रबन्धकों  की  ओर  से  रखे

 गये  प्रस्ताव  पर  विचार-विमर्श  करने  के  लिए  यह  बैठक  बुलायी  गयी  थी  ।

 किराये  में  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  ।  कर्मचारियों  को  बकाया

 रकमों  का  भुगतान  करने  के  सम्बन्ध  में  प्रबन्धकों  के  प्रतिनिधियों  ने  कहा  कि  वे  भविष्य  निधि  के

 बकायों  का  तत्काल  भुगतान  की  व्यवस्था  करने  की  स्थिति  में  हैं  जिसके  लिए  वे  सहारनपुर  के  अपने

 dal  को  धन  भेज  रहे  लेकिन  कर्मचारी  प्रबन्धकों  को  सहारनपुर  के  कार्यालय  में  रखे  रिकार्डों

 को  देखने  नहीं  दे  रहे  हैं  जिसके  कारण  भूगतान  करने  में  बाधा  हो  रही  है  ।  यह  भी  कहा  गया  है  कि

 वे  अन्य  अंतिम  बकायों  जसे  छटनी  उपदान  आदि  के  भुगतान  की  व्यवस्था  भी  कर  सकते

 हैं  लेकिन  यह  केबल  उसी  स्थिति  में  जब  कम्पनी  का  स्वेच्छापुवेंक  समापन  हो  जाये  और  aft
 र्थ

 सम्पत्तियाँ  बिक्री  कर  दी  जायें  कयोंकि  इन  भगवानों  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  उनके  पास  को  द

 समापक  परिसंपत्ति  नहीं  है  ।  उन्होंने  यह  आशा  प्रकट  की  कि  परिसंपत्तियों  की  बिक्री  से  वे  काफी

 धन  वसूल  करेंगे  ताकि  वे  अपने  सभी  बकायों  का  भुगतान  कर  सके  जिसमें  कर्मचारियों  को  देय  रकमें

 भी  शामिल  हैं  ।

 पूर्वोत्तर  रेलवे  में  अनुसूचित  जातियों  के  agar  प्राप्त  व्यक्तियों  द्वारा  पदों  का  भरा  जाना

 2130.  st  अजन  सिह  भदोरिया  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पूर्वोत्तर  रेलवे  में
 वरिष्ठ  वरिष्ठ/कनिष्ठ  लेखा  निरीक्षकों

 ike  वरिष्ठ/कनिष्ठ  भण्डार  लेखा  निरीक्षकों  के  पदों  की  कुल  संख्या  कया  है

 उनमें  कितने  पद  अनुसूचित  जातियों  ख़ादिम  जातियों  के  उम्मीदवारों  के

 लिए  रक्षित

 रक्षित  पदों  पर  कितने  अनुसूचित
 जातियों/आदिम

 जातियों
 के  कर्मचारी  काम  कर  रहे

 ह
 तथा  इस  समय  कितने  स्थान  खाली  पड़े  हैं  या  उन  पर  गैर  अनुसूचित  जातियों/आदिम  जातियों

 के  कमेंट्री  काम  कर  रहे  और

 रक्षित  पदों  को  इन  जातियों  के  अहंता  प्राप्त  कर्मचारियों  को  पदोन्नति  देकर  न  भरने
 के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेलवे  मंत्रो
 :

 से  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर
 रख  दी  जायेगी

 102



 3
 1892  (wm)

 —  ——  -  —
 लिखित  उत्तर

 कश्मीर  के  जनमत  संग्रह  मोर्चा  द्वारा  निर्वाचन  प्रतीक  की  माँग

 2131.  श्री  बलराज  मधोक  :  क्या  विधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  कश्मीर  के  जनमत  मोर्चा  ने  निर्वाचन  प्रतीक  की  माँग  की

 क्या  इस  संगठन  का  उद्देश्य  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  को  भारत  से  अलग  करने  का

 और

 यदि  तो  क्या  ऐसे  संगठन  को  निर्वाचनों  में  भांग  लेने  की  अनुमति  दी  जायेगी  ?

 विधि  मंत्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जगन्नाथ  :

 जम्मू  और  कश्मीर  के  जनमत  मोर्चा  क  नेता  समय-समय  पर  इस  आशय  कं  वर्कतब्य

 देते  रहे  हैं  कि  भारत  के  साथ  कश्मीर  के  विलयन  के  सम्बन्ध  में  निश्चय  अभी  होना  है  ।

 (77)  जब  तक  कि  यह  संगठन  तत्समय  प्रवृत्त  किसी  विधि  का  उल्लघंन  नहीं  तब  तक

 इसे  निर्वाचनों

 हे  शान
 लेने  से  रोकने  का  कोई  कारण  नहीं है  ।

 उगना  हाल्ट  स्टेशन

 2132.  शनी  शिव  चन्द्र  झा  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पूर्वोत्तर  रेलवे  के  सकरी  तथा
 पण्डाल

 रेलवे  स्टेशन  के  बीच  उगना  हाल्ट  के  निर्माण  में

 क्या  प्रगति  हुई  और

 यदि  इस  बारे  में  कोई  प्रगति  नहीं  की  गई  है  तो  इसके  क्या  कारण

 रेलवे  मंत्री  :  और  मूलत  यह  विनिश्चय  किया  गया  था  कि  सकरी

 और  पंडौल  स्टेशनों  के  बीच  कि०  मी ०  3/10  पर  एक  गाड़ी  हाल्ट  बनाया  जाय  ।  जब  किलोमीटर

 3/10  पर  गाड़ी  हाल्ट  बनाने  का  प्रबन्ध  कर  लिया  गया  तो  स्थानीय  जनता  ने  उसका  विरोध  करके

 उठते  रोक  दिया  और  कहा  कि  गाड़ी  हाल्ट  किलोमीटर  4/7  पर  बनाया  जाना  चाहिए  जहाँ  कि  *' उगता

 मन्दिरਂ  स्थित  है  भर  जिसके  लिये  वे  श्रमदान  से  मिट्टी  का  काम  करने  को  तेयार  हैं  ।

 इस  विषय  पर  पुनर्विचार  किया  गया  है  और  पूर्वोत्तर  रेल  प्रशासन  को  इस  बात  के

 यक  अनुदेशिक  जारी  कर  दिये  गये  हैं  कि  किलोमीटर  4/7  पर  गाड़ी  हाल्ट  की  व्यवस्था  की  जाये  |

 संसद  भवन  स्थित  रेलवे  बुकिंग  कार्यालय  से  ताज  तथा  राजधानी

 एक्सप्रेस  रेलगाड़ियों  में  आरक्षण  के  लिए  कोटा

 2133,  श्री  शिव  चन्द्र  सका  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संसद्-भवन  स्थित  रेलवे  बुकिंग  कार्यालय  से  संसद्-सदस्यों  के  लिए  ताज  एक्सप्रेस
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 am  राजधानी  एक्सप्रेस  रेलगाड़ियों  में  स्थान  सुरक्षित  रखने  के  लिए  सीटों  का  कोई  कोटा  निर्धारित

 नहीं

 यदि  at  इसके  क्या  कारण  और

 क्या  सरकार  संसद-भवन  स्थित  रेलवे  बुकिंग  कार्यालय  को  इसके  लिए  कुछ  कोटा

 नियत  करने  की  योजना  बना  रही  और  यदि  तो  और  यदि  तो  इसके  क्या

 कारण  हैं  ?

 रेलवे  मंत्री  संसद  भवन  स्थित  रेलवे  बुकिंग  और  आरक्षण  कार्यालय  को

 नयी  दिल्ली  छावनी  ताज  एक्सप्रेस  के  तीसरे  दर्जे  में  आरक्षण  के  लिए  चार  सीटों  ar  कोटा

 निर्धारित  किया  गया  है  ।  नयी  दिल्ली  राजधानी  एक्सप्रैस  में  आरक्षण  के  लिए  कोई  कोटा

 निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  ।

 भौर  ताज  एक्सप्रेस  के  वातानुकूल  और  पहले  दर्जे  में  स्थान  के  आरक्षण  के  लिए

 संसद्  सदस्यों  से  प्राप्त  माँगें  अधिक  नहीं  होती  हैं  और  आरक्षण  कार्यालय  में  उपलब्ध  सामान्य  कोटे

 में  से  संसद  सदस्यों  की  जरूरत  पुरा  करने  में  कोई  कठिनाई  नहीं  हुई  जहाँ  तंक  राजधानी

 एक्सप्रेस  का  सम्बन्ध  गाड़ी  की  अन्तर-नगरी य  विशेषता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  किसी  हित  विशेष

 के  लिए  के  आरक्षण  का  कोटा  अलग  से  नहीं  रखा  गया  है  ।  राजधानी  एक्सप्रेस  के

 सम्पूर्ण  स्थान  के  आरक्षण  का  कराम  आरक्षण  कार्यालयों  को  सौंपा  गया  है  और  संसद्  सदस्यों  की

 आवश्यकता  पूरी  की  जा  रही  है  ।

 वृद्धावस्था  पेशन  योजना

 2134,  श्रीमती  सुचेता  कृपलानी  क्या  fala  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  वृद्धावस्था  पेंशन  योजना  चालू  करने  के  सम्बन्ध  में  इस  बीच

 कोई  निर्णय  किया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  निर्णय  कब  तक  किया  जायेगा  ?

 विधि  मंत्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जगन्नाथ

 से  सीमित  साधनों  तथा  समाज  कल्याण  क्षेत्र  में  अन्य  अधिक  जोरदार  आवश्यकताओं  को

 अग्रताएं  दिए  जाने  के  कारण  चतुथे  योजना  काल  में  केन्द्रीय  वृद्धावस्था  पेंशन  योजना  को  लागू  करने

 के  लिए  किसी  धन  की  व्यवस्था  नहीं  की  जा  सकी  ।

 बहार  और  उत्तर  प्रदेश  विधान  परिषदों  का  उत्सादन

 2135.  श्री  सुरेन्द्र  नाथ  द्विवेदी  क्या  fafa  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 लिखित  उत्तर 24
 are

 1970
 ह se  coe  वश

 क्या  यह  सच  है  कि  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  के  कांग्रेसी  सदस्य  प्रधान  मत्ती

 से  हाल  ही  में  सिले  थे  और  उनसे  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  की  विधान  परिषदें  समाप्त  करने

 सम्बन्धी  विधेयकों  के  स्थापित  करने  के  खिलाफ  प्रार्थना  की

 बिहार  में  विधान  परिषद  समाप्त  करने  के  सम्बन्ध  में  विधान  सभा  का  संकल्प  ओर

 मुख्य  मंत्री  की  प्रार्थना  केन्द्रीय  सरकार  को  कब  प्राप्त  हुई  थी  और  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  उसी

 तत्परता  से  कार्रवाही  क्यों  नहीं  कर  रही  जिस  तत्परता  से  पश्चिमी  बंगाल  के  मामले  में  कारवाही

 की  गई  थी

 क्या  ऐसा  ही  प्रस्ताव  उत्तर  प्रदेश  विधान  सभा  ने  भी  पारित  किया  और

 सरकार  का  इन  संकल्पों  को  कब  क्रियान्वित  करने  को  विचार  है  ?

 fafa  मंत्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जगन्नाथ  :

 ऐसा  कोई  भी  निवेदन  किसी  भी  औपचारिक  अधिवेशन  में  प्रधान  मंत्री  के  समक्ष  नहीं  रखा

 गया है  ।

 बिहार  सरकार  से  जिसके  साथ  बिहार  विधान  सभा  द्वारा  उस  राज्य  की

 विधान  परिषद्  के  उत्सादन  के  लिए  3  1970  को  पारित  किए  गए  संकल्प  की  प्रति  भेजी  गई

 विधि  मंत्रालय  को  1970  के  अन्तिम  सप्ताह  में  प्राप्त  हुआ  था  ।  राज्य  सरकार  से  दूसरा

 पत्र  1970  में  प्राप्त  हुआ  जिसमें  निम्नलिखित  जानकारी  दी  गई

 1-7-1970  श्री  विद्या कर  विधान  सभा  सदस्य ने  बिहार  विधान  ant  में

 निम्नलिखित  गैर-सरकारी  संकल्प  पुरःस्थापित  किया  था  :--

 ‘ag  विधान  सभा  यह  संकल्प  पारित  करती  है  कि  इस  सदन  द्वारा  बिहार  विधान  परिषद्

 के  उत्सादन  के  लिए  3-4-70
 को  पारित  गया  संकल्प  7  1974  से  पहले

 लागु  न  किया  जाए

 यह  संकल्प  विधान  सभा  के  उपाध्यक्ष  दारा  अगले  सत्र  तक  के  लिए  मुल्तवी  कर  दिया

 गया

 इसके  बाद  बिहार  के  मुख्य  मंत्री  का  एक  पत्र  1970  में  प्राप्त  हुआ  जिसमें

 निम्नलिखित  जानकारी  दो  गई  थी  :--

 “1-7-1970  विधान  सभा  के  सदस्य  श्री  विद्याकर  कवि  ने  सदन  में  इस  आशय  का

 गैर-सरकारी  संकल्प  पेश  किया  कि  तारीख  3  1970  का  सदन  का  उपर्युक्त

 संकल्प  7  1974  से  पहले  लागु  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  इस  गैर-सरकारी  संकल्प

 पर  विचार-विमर्श  समय  की  कमी  के  कारण  पुरा  नहीं  हो  सका  था  और  पीठासीन

 कारी  ने  इसे  अगले  सत्र  तक  के  लिए  स्थगित  कर  दिया  था  ।  इस  प्रकार  यह  मामला

 आगे  विचार-विमर्श  के  लिए  सदन  के  समक्ष  लंबित  है  1”

 उपर्युक्त  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  बिहार  विधान  परिषद्  के  उत्सादन  के  लिए  विधान

 बनाने  का  प्रश्न  विचाराधीन  है  ।

 ऐसे  मामलों  में  अपनायी  जाने  वाली  प्रायिक  प्रक्रिया  के  अनुसार  उत्तर  प्रदेश  विधान

 105



 Written  Answers  November  24,  1970
 ne

 परिषद्  के  उत्सादन  के  ,  लिए  उत्तर  प्रदेश  विधान  सभा  द्वारा  पारित  संकल्प  की  प्रति  अभी  राज्य

 सरकार से  प्राप्त  नहीं हुई  है  ।

 प्रशन  के  उपर्युक्त  भाग  और  के  संबंध  में  दिए  गए  उत्तरों  से  स्थिति  का

 स्पष्टीकरण  हो  गया  है  |

 बिदेशी  धर्म  प्रचारकों  द्वारा  हरिजनों  का  धर्म  परिवर्तन

 ee. 2136.  ait  देवराव  पाटिल  :  क्या  विधि  तथा  समा  he hd  घाट  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 पिछले  दो  वर्षों  में  विदेशी  xa  प्रचारकों  राज्यवार  कितने  हरिजनों  धरम

 परिवर्तित  किया  गया  ।

 क्या  ऐसे  धर्म  परिवर्तन  के  मामलों  में  सरकार  की  अनुमति  लिए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव

 विचाराधीन  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विधि  मंत्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जगन्नाथ  :

 यह  सुचना  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  से  एकत्रित  को  जा  रही  है  तथा  यथासमय

 उसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 और  इस  विषय  पर  कोई  केन्द्रीय  कानून  बनाने  पर  विचार  नहीं  किया  जा

 रहा  राज्य  सरकारों  को  अलबत्ता  इस  मामले  में  लिखा  गया  है  ।  उनके  उत्तरों  की  प्रतीक्षा  की

 जा
 रही  है  ।

 चौथी  योजना  में  मद्य-निषेध  का  क्रम

 2137.  श्री  देवराव  पाटिल  :  क्या  विधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  चोथी  पंचवर्षीय  योजना  में  मद्य-निषेध  कार्यक्रम  के  लिये  कोई  व्यवस्था  की  गई

 और

 यदि  तो  उसका  cater  क्या  है  ?

 विधि  मंत्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (sit  जगन्नाथ  :

 भर  मद्य-निषेध  राज्य  विषय  होने  के  कारण  उसे  लागू  करने  के  लिए  राज्यों  ने  व्यवस्था
 करनी  है  ।  शैक्षिक  प्रचार  के  लिए  योजना  के  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  10  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  की

 गई  है  ।

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  में  उपद्रवी  तत्व

 2138.  भी  देविंदर  fag  गार्चा  :  कया  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरंग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :
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 rd  लिखित  उत्तर

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  के  प्रबन्धकों  को  कारखाने

 में  विद्यमान  अनुशासनहीन  व्यक्तियों  पर  निगाह  रखने  तथा  उनके  साथ  दृढ़ता  से  व्यवहार  करने

 तथा  जिन्होंने  बार-बार  हानिकारक  हड़तालों  दारा  कारखाने  तथा  देश  को  हानि  पहुँचाई  है  उनके

 साथ  किसी  प्रकार  की  रियायत  न  बरतने  के  बारे  में  आदेश  जारी  किये

 क्या  सरकार  ने  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  से  उपद्रवी  तत्वों  को  निकालने  के  लिये

 कोई  ठोस  कार्यवाही  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या है  ?

 में इस्पात  तथा  भारों  इंजीनिर्यारग  मंत्रालय  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  :

 नहीं  ।

 a peel
 यह  मामला  कारखाने  के  [| ब्रच्ध कों  का  है कभी  WU  Q)  जिनको  कारखाने  को  ठीक  ढंग  से  चलाना

 होता  है  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  ।

 मालगाड़ियों  के  गार्डों  को  ड्राइ  सेल  इलेक्ट्रिक  टीमों  का  सप्लाई  न  किया  जाना

 2139,  श्री  इसहाक  सम्भालो  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मालगाड़ियों  पर  नियुक्त  गार्डों  को  ड्राई  सेल  इलेक्ट्रिक  ert

 सप्लाई  की  जाती  थीं  जिनकी  सप्लाई  लगभग  दो  वर्ष  से  रेलवे  बोर्ड  द्वारा  बन्द  कर  दी  गई

 क्या  हैंड  सिग्नल  लैंपों  और  हरीकेन  लालटेनों  को  खुला  प्रकाश  घोषित

 कर  दिया  गया  है  जिन्हें  ज्वलनशील  पदार्थों  से  भरे  माल  डिब्बों  के  पास  ले  जानां  मना है

 और  क्या  यह  भी  सच  है  कि  माल  डिब्बों  की  जाँच  करने  के  लिये  गार्डों  ओर  टर  न-क्लबों  द्वारा

 सरकारी  ara  के  दौरान  इनका  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  |

 क्या  आल  इंडिया  बाइस  काउंसिल  के  महासचिव  द्वारा  दिये  गये  अभ्यावेदन  पर

 ने  रेलवे  बोर्ड से  माँग  की
 है

 कि
 विस्फोटक  पदार्थों  सम्बन्धी  मुख्य  भारत  सरकार  नागपुर

 सुरक्षा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सेफ्टी  टार्चों  की  सप्लाई  सुनिश्चित  की

 यदि  तो  भारतीय  रेलवे  में  गार्डों  और  ट्रेन  क्लर्कों  द्वारा  हैंड  सिग्नल  ata  भर

 हरीकेन  लालटेनों  के  प्रयोग  को  रोकने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 गार्डों  और  ट्र न  पलकों  द्वारा  हैंड  सिग्नल  seat  अथवा  हरीकेन  लालटेनें  की  सहायता

 से  जिनका  खुला  प्रकाश  होता  उन  टैंकों  की  जांच  करते  समय  जिनसे  पेट्रोल  रिस  रहा  उनकी

 व्यक्तिगत  सुरक्षा  कैसे  सुनिश्चित  की  जा  सकती  है  ?

 टेरिफ  नं०  18  के  उपबन्धों
 के  अनुसार

 रेलवे  मंत्री  :  से

 विस्फोटक  भर  ज्वलनशील  माल  को  उतार  ने  और  सम्हालने  से  सम्बन्धित  सभी  काम  केवल

 हैं  मिलीजुली  या

 सूर्योदय  और  सूर्यास्त  के  बीच  किये  जाने  सिवाय  उन  परीक्षणों  के  जिन

 ऐसे  परीक्षणों  को
 फसल  गाड़ियों  में  और  यान  न्तिरण  या  सड़क यान  गाड़ियों  से  भेजा  जाना

 किसी  भी  समय  सम्हाला  जा  सकता  बशर्तें  दुर्घटना  निवार  ण  के  लिए  उचित  एहतियात  बरती  गई
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 रेड  टेरिफ  के  उपबन्धों  में  किसी  भी  ऐसे  वाहन  के  जिसमें  विस्फोटक  या  ज्वलनशील  माल

 भरा  हो  या  किसी  ऐसे  स्थान  के  पास  जहाँ  ऐसा  माल  जमा  उतारा  सम्हाला  जा

 रहा  धूम्रपान  किसी  प्रकार  की  नंगा  प्रकाश  हुए  सिगनल  हरीकेन

 लालटेन  शामिल  या  ज्वलनशील  प्रकृति  की  अन्य  वस्तुएं  ले  जाने  या  रखने  का  निषेध  है  ।

 रेलों  को  निदेश  fear  गया  है  कि  वे  मिली-जुली  तथा  पार्सल  गाड़ियों  के

 ऐसे  गार्डों  और  ऐसे  यानान्तरण  यान  क्लर्कों  को  रात  ऐसा  माल  सम्हालना  पड़ता  को

 ड्राई  सेल  era  दिये  जायें  ।  जहाँ  तक  शेष  कर्मचारियों  का  सम्बन्ध  यार्ड  कर्मचारियों  तथा  अन्य

 कोटियों  के  सभी  कर्मचारियों  को  ऐसे  माल  कि  रिसता  हुआ  टंकी  माल  के  निकट  नंगा

 प्रकाश  लाने  का  निषेध  है  और  रेलों  को  निदेश  दिये  गय ेहैं  कि  वे  इस  बात  का  इत्मीनान  करें  कि

 रेड  टेरिफ  के  उपबन्धों  के  केवल  दिन  में  ऐसा  माल  सम्हाला  जाता  है  और  इसलिए

 किसी  अन्य  कोर्ट  के  कर्मचारियों  को  ड्राई  सेल  टाले  देने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 अखिल  भारतीय  गाड  गाजियाबाद  विस्फोटकों  के  मुख्य  निरीक्षक

 की  उन्हें  टाले  सप्लाई  करने  के  सम्बन्ध  में  उस  समय  एक  अभ्यावेदन  प्राप्त
 हुआ

 जब  इस

 प्रश्न  पर  पहले  से  विचार  किया  जा  रहा  था  ।

 राज्यों  में  स्कूटर  व्यापारी

 2140.  थी  रणजीत  सिंह  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  हिमाचल  मध्य  जम्मू  और

 ,  पश्चिम  महाराष्ट्र  के  शहरों  में  दो  पहियों  वाले  लम्ब्रेंटी

 और  वेस्ट  को  बेचने  वाले  स्वीकृत  व्यापारियों  के  नाम  तथा  पते  कया

 15  1970  तक  प्रत्येक  व्यापारी  ने  किस  रजिस्टर  शन  संख्या  तथा  तारीख  तक

 की  बुकिंग ों  के  विरुद्ध  इन  स्कूटरों  को  सप्लाई  किया

 15  1970  तक  कुल  कितने  आवेदकों  ने  डाकखानों  में  अपेक्षित  प्रतिभ्नुतति  जमा

 कराई  तथा  उपरोक्त  राज्यों  के  प्रत्येक  व्यापारी  द्वारा  उन्हें  स्कूटर  सप्लाई  नहीं  किये  और

 उपरोक्त  राज्यों  के  व्यापारियों  को  प्रति  मास  लम्ब्रेटा  और  बवंस्पा  के  निर्माता  कितने

 स्कूटर  सप्लाई  करते  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  त़था  आन्तरिक  व्यापार  संग्रहालय  में  उप-मंत्री  wo  To  :

 से  प्रशन  के  भाग  से  लम्ब्रेटा  सम्बन्धी  अपेक्षित  जानकारी  संलग्न  अनुबन्ध  (1)
 में  दी  गई  इसी  प्रकार  की  वे स्पा  सम्बन्धी  प्रश्न  (™)  तथा  भाग  में  अपेक्षित
 जानकारी  अनुबन्ध  (2)  में  दो  गई  भाग  को  बसपा  स्कूटरों  से  सम्बन्धित  अपेक्षित
 कारी  इक्ट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।  में  रखे  देखिये
 संख्या  एल०
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 लिखित  उत्तर 24  1970

 अन्य  रेलवे  यातायात  लेखा  पश्चिम  दिल्ली  के  कर्मचारियों  को

 कचाटर रों  का  श्रावित

 2141.  शो  सत्य  नारायण  fag  :

 श्री  के०  एम०  श्रब्नाहम  :

 क्या  मलबे  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  अन्य  रेलवे  यातायात  लेखा  पश्चिम  दिल्ली  के  कर्मचारियों  को

 क्वार्टरों  के  आबंटन  के  बारे  में  उन्हें  पहली  1970  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  facia  किया  गया  है  ?

 राव  मंत्री  :  जी  हाँ  ।

 यह  विनिश्चय  किया  गया  है  कि  इस  समय  पश्चिम  रेलवे  के  कर्मचारियों  को  जो

 क्वार्टर  अलाट  हैं  उन्हें  फिर  से  अलाट  करने  के  लिए  पश्चिम  रेलवे  के  नियंत्रण  में  रखा  जायेगा  |

 पश्चिम  tag  के  दिल्ली  स्थित  अन्य  यातायात  लेखा  कार्यालय  में  सुरक्षित  कोटे  में में

 कलक  ग्रेड  1  में  पदोन्नति

 2142.  sit  क०  अनिबद्ध  :  क्या  tag  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिम  रेलवे  के  दिल्ली  स्थित  अन्य  tay  यातायात  लेखा

 लय  में  20  प्रतिशत  सुरक्षित  कोटे  में  की  पदोन्नति  के  बारे  में  रेलवे  मंत्रालय  को

 26/29  1968  को  एक  अभ्यावेदन  fear  गया

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  कई  स्मृति पत्र  दिये  जाने  के  उपरान्त  भी  मंत्रालय  ने  दो  वर्ष

 से  अधिक  at  अवधि  बीत  जाने  पर  भी  कोई  उत्तर  नहीं  दिया  और

 यदि  तो  इस  देरी  के  क्या  कारण  हैं  मामले  को  अन्तिम  रूप  से  कब  तक

 निपटाया  जायगा  ?

 रेलवे  मंत्री  :  जो  हाँ  ।

 और  इस  मामले  में  विस्तार  से  विचार  किया  गया  है  और  यह  पाया  गया  कि

 अभ्यावेदनकर्ता  1-4-1956  बढ़े  ग्रेड  के  पदों  पर  पदोन्नति  पाने  और  बकाया  का  भुगतान  लेने  के

 पात्र  नहीं  हैं  ।  रेल  प्रशासन  को  इस  सम्बन्ध  में  17-11-1970  को  हिदायतें  जारी  कर  दी  गयी  हैं  ।

 बरिष्ठ  लेखा  अधिकारों  टी०  पश्चिम  के  कार्यालय

 में  पदों  का  भरा  जाना

 2143.  श्री  ई०  के०  नायनार  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  स्थित  वरिष्ठ  लेखा  अधिकारी  टी ०  go),  पश्चिम  के
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 कार्यालय  में  43  पदों  के  बनाये  जाने  के  सम्बन्ध  में  उन्हें  25  1970  को  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त

 हुआ  है

 क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे  बोड  के  कहने  पर  इन  पदों  की  संख्या  43  से  33  कर  दी

 गई  थी  तथा  अब  इन  33  पदों  में  से  बिना  कोई  औचित्य  बताये  केवल  17  पदों  की  स्वीकृति  दी  गई

 भोर

 इसके  न्या  कारण  हैं  तथा  कार्यालय  में  कर्मचारियों  की  कमी  को  करने  के  लिए

 16  पद  और  बनाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कायवाही  की  है
 ?

 रेलवे  मंत्री  :
 हाँ

 और  पश्चिम  रेल  प्रशासन  से  प्राप्त  प्रारम्भिक  प्रस्ताव  इतर  यातायात  लेखा

 पश्चिम  दिल्ली  में  केवल  33  पद  बनाने  का  और  रेलवे  ने  मुल  रूप  से  43  पदों

 को  घटाकर  रेलवे  बोर्ड  के  कहने  पर  33  नहीं  किया  था  ।  सब  पहलुओं  और  प्रशासनिक  खच  में

 किफायत  बरतने  के  उद्देश्य  से  कार्यालयों  में  पदों  के  निर्माण  पर  लगे  प्रतिबन्ध  को  ध्यान  में  रखते

 प्रतिबन्ध  को  शिथिल  करते  हुए  कवल  17  पदों  के  निर्माण  की  मंजूरी  दी  गयी  थी  ।

 वर्दी  सम्बन्धों  समिति  के  प्रतिवेदन  के  बार  में  निर्णय

 2144.  श्री  उमानाथ  :  व्या  क्लब  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उपमंत्री  महोदय  ने  दिनांक  6  मान  1970  के  अपने  पत्र  संख्या  इं
 ०

 जी  ०--3--18  में  यह  कहा  था  कि  वर्दी  सम्बन्धी  समिति  ने  4  1970  को  अपना

 प्रतिवेदन  रेलवे  बोह  के  समक्ष  प्रस्तुत  कर  दिया  और

 यदि  तो  6  माह  बीत  जाने  पर  भी  इस  सम्बन्ध  में  कोई  fara  न  किये  जाने  के

 क्या  कारण  हैं
 ?

 रेलवे  मंत्री  (  )  जी  हाँ

 वर्दी-समिति  की  रिपोर्ट  की  विभिन्न  स्तरों  पर
 विस्तृत

 जाँच  अपेक्षित  कोई

 अन्तिम  विनिश्चय  करने  से  पहले  श्रम-संगठनों  का  भी  परामर्श  लेना  पड़ेगा  ।

 More  Bogies  for  Sub-Urbau  Trains  in  Bomb

 2145.  SHRI  BASWANT::  Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  ordinarily  12  to  18  bogies  are  attached  to  Passenger,

 Express  and  Mail  trains  whereas  a  suburban  train  in  Bombay  cart  es  9  bogies;

 (b)  the e difficulty  in  the  way  of  increasing  the  number  of  bogies  in  the  suburban

 trains  in  Bombays

 (c)  the  percentage  of  addition!  passengers  likely  to  be  carried  if  a  12  bogey  suburban

 train  is  introduced;  and
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 Le ce  ove arcrowdine TCIOWOLTE  tile in  the  subd-u h  ha LUa  ॥  trains  is  under (d)  whether  any  proposal  to  redu
 the  consideration  of  Government;  and  if  so,  the  details  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI  NANDA)  (a)  Yes,  while  in  the  case  of

 non-suburban  main  line  broad  gauge  trains  the  load  has  been  attained  upto  4  maximum  of  18

 bogies  under  diesel/electric  traction  the  suburban  trains  run  with  a  maximum  composition  of

 9  EMU  coaches.

 (b)  Lack  of  requisite  facilities  at  terminals  and  car  sheds  etc  and  platforms  to  handle

 longer  trains.

 (c)  Abcut  33%.

 (d)  Yes,  measures  to  replace  the  exisiting  coaches  b  y  More  commodius  coaches  and

 toaugment  the  existing  fleet  of  EMU  coaches  for  introduction  of  additional  trains  and/or
 conversion of  6-8  bogie  into  9-bogie  rakes,  are  in  progress.  Creation  of  some  additional  sec-
 tional  and  terminal  facilities  is  also  envisaged  in  the  4th  Plan.  Even  these  measures  may  not

 reduce  overcrowding  to  any  Significant  extent,

 Steps  taken  to  reduce  Over-Crowding  in  Bombay  Sub-urban  Trains,

 2146.  SHRI  BASWANT  :  Will  the  Minister  of  RATLWAYS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  he  has  himself  seen  the  traffic  position  of  th ध  Railway  services  operating
 in  and  around  Bombay,  during  March-April,  1970;

 (b)  whether  any  steps  have  so  far  been  taken  to  reduce  over-crowding  in  the
 subur-

 ban  trains  in  Bo  mbay;  and

 (c)  whether  any  facilities  have  been  provided  in  the  trains  to  Class  III
 passengers,  and  if  so,  the  details  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI  NANDA):  (a)  Yes.

 (b)  Four  trains  on  the  Western  Railway  and  13  trains  on  the  Central  Railway  have
 been  introduced  since  Ist  April,  1970.  In  addition,  on  Central  Railway  six  rakes  of  6  coaches
 each  have  been  augmented  by  3  more  ceaches  each,  and  on  the  South  East  suburban
 section,  one  conventional  rake  has  been  replaced  by  Electric  Muitiple  Unit  rake  thus  provid-
 ing  50%  more  accommodation  on  these  rakes.

 (c)  Most  of  the  accommodation  so  provided  is  for  IlIrd  class  passengers.

 गर-मान्यता  प्राप्त  कामिक  संघों  के  लिए  बातचीत  करने  को  सुविधा

 2147  श्री  ओंकार  लाल  बैरवा  :  क्या  रेलवे  मंत्नी  |  1970  के  भारती य  रेलवे

 में  जोनवार  हड़ताल  के  बारे  में  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4918  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेलवे  विभाग  द्वारा  भविष्य  में  हड़तालों  को  रोकने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई

 और

 रेलवे  विभाग  द्वारा  जिन  सं  गानों  संघों  को  बातचीत  करने  की  सुविधा  प्रदान

 नहीं  की  गई  है  उनकी  कठिनाइयों  को  दूर  करन ेके  लिए  कया  स्थापित  व्यवस्था है
 ?

 रेलवे  मंत्री  :  सभी  सम्भव  उपाय  बरते  गए  अर्थात्  (i)  पारस्परिक

 J
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 विचार-विमश  के  द्वारा  सभी  विवाद  और  शिकायतों  का  निराकरण  करने  के  लिए  रेल  कर्मचारियों

 को  उपलब्ध  स्थायी  वार्ता तंत्र  और  अपने  विवाद  दूर  कने  के  लिए  रेल  कर्मचारियों  सहित

 सभी  केन्द्रीय  सरकारी  कमेटी  रियों  को  संयुक्त  परामशंतंत्र  प्रभावशाली  ढंग  से  काम  कर

 रहे  (11)  यह  सुनिश्चित  करने  के  विचार  से  कि  कर्मचारियों  की  सभी  यथा  शिकायतें  शीघ्रता

 से  दूर  कर  दो  जाती  सभी  स्तरों  पर  कार्मिक  संघों  को  बढ़ावा  दिया  गया  और  (iii)  श्रम

 संगठनों  के  माध्यम  से  कमेंचारियों  को  स्पष्ट  बता  गया  है  कि  अनाधिकृत  हड़तालों  के  मामलों

 से  दृढ़तापूर्वक  निबटा  जाएगा  |

 सरकार  यह  चाहती  कि  कमेंचा  रियों  को  मान्यता-प्राप्त  यूनियनों  तथा  फेडरेशनों  के

 माध्यम  से  अपनी  शिकायतें  दूर  करवानी  चाहिएं  ।

 रेलवे  कर्मचारी  संगठनों  हारा  संघों  को  श्रेणीवार  मान्यता  देने  को  साँग

 2148.  श्री  कार  लाल  बरवा  क्या  रेलवे  मंत्री  रेलवे  कर्मचारी  संगठनों  द्वारा  संघों

 को  श्रेणीवार  मान्यता  न  देने  की  माँग  के  बारे  में  31  1970  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4620

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  किरपा  करेंगे  कि  :

 श्रेणीवार  संघों  की  सफलतापूर्वक  हड़तालों  को  देखते  हुए  सरकार  का  इस  बात  पर

 सन्तुष्ट  होने  क्या  आधार  है  कि  मान्यता  प्राप्त  संघों  को  प्रभावशाली  प्रतिनिधित्व  प्राप्त

 रेलवे  कर्मचारियों  की  मान्यता  प्राप्त  संघों  की  वास्तविक  सदस्य  संख्या  की  किस

 आधार  पर  पड़ताल  की  जाती  है  और  इस  बात  को  केसे  सुनिश्चित  किया  जाता है  कि  उन  संघों  को

 कर्मचारियों  से  भी  मान्यता  प्राप्त

 क्या  यह  सच  है  कि  उक्त  संघों  के  दबाव  में  आकर  सरकार  श्रेणीवार  संघों  से  अच्छे

 सम्बन्ध  नहीं  रखती  जिसके  परिणामस्वरूप  अनेक  हड़तालें  होती  हैं  और  राष्ट्र  को  हानि  उठानी

 पड़ती  और

 कार्मिक  संघ  अधिनियम  के  अंतगर्त  पंजीकृत  रेलवे  कर्मचारियों  के  श्रेणीवार  संघ  का

 ब्यौरा  क्या  है  att  उसके  पदाधिकारियों  के  नाम  और  उनकी  संख्या  कया  है  ?

 रेलवे  मंत्री  :  और  सरकार  इस  बात  से  सन्तुष्ट  है  कि  यूनियन  की

 कार्यकारी  समिति  के  सदस्य  सभी  कोटियों  के  कमेंचारियों  से  लिए  जाते  हैं  और  इसलिए  कोटिवार

 यूनियनों  द्वारा  आयोजित  हड़तालों  का  कोई  औचित्य  नहीं  है  ।  फेडरेशनों  की  इकाइयों  अर्थात्  क्षेत्रीय

 यूनियनों  की  सदस्य  संख्या के  सम्बन्ध  में  ट्रेड  यूनियनों  के  सम्बन्धित  रजिस्ट्रार  को  पत्न

 लिखाकर  पुष्टि  कर  ली  जाती  है  ।  यदि  प्रशासन  आवश्यक  समझे  तो  ag  युनियन  की  किताबों  से

 सदस्य  संख्या  सुनिश्चित  करने  के  लिए  एक  अधिकारी  को  भी  तैनात  कर  सकता  है  |

 सरकारी  नीति के  रूप  में  रेलों  में  कोटिवार  यूनियनों  को  मान्यता  नहीं  दी

 जाती  |

 सरकार  के  पास  बिलकुल  सही  सुचना  उपलब्ध  नहीं  फिर  भी  पंजीकृत  कोटि वार

 यूनियनों  की  उपलब्ध  सूची  संलग्  है  ।  में  रखी  गई  देखिये  संख्या  एल०  Zto—

 4373/70]
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 रांची  स्थित  भारी  इंजीनियरिंग  निगम  के  मुसलमान  क्यारियों  का  पुनर्वास

 2149,  श्री  मुहम्मद  इस्माइल  :  व्या  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रांची  के  भारी  इंजीनियरिंग  निगम  के  दंगे  से  प्रभावित
 मुसलमान

 करमचारियों

 को  बसा  दिया  गया  है

 यदि  तो  उन  तमंचा  रियों  को  बसाने  में  देरी  किये  जाने  के  क्या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कायें वाही  की  जा  रहो

 (7)  क्या  यह  सच  है  कि  उक्त  निगम  के  अधिकारियों  ने  मुसलमान  कर्मचारियों  की  समिति

 से  परामर्श  किये  बिना  जनसंघ  के
 लोगों

 की  सलाह  से  उन्हें  बसाने  की  समस्या  को  सुलझाने  का

 हाल  ही  में  प्रयत्न  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  :

 होटल  में  ठहराए  हुए  प्रभावित  मुस्लिम  कर्मचारियों  में  से  कुछ  को  कम्पनी  के  क्वार्टरों  में  बसा  fear

 गया है  ।

 कर्मचारियों  को  कम्पनी  के  क्वार्टरों  में  बसाने  का  era  एक  नाजुक  सामाजिक  मामला

 जिसमें  सभी  सम्बन्धितों  के  ऐच्छिक  सहयोग  की  आवश्यकता  है  और  जिसे  साधक  बनाने  में  समय

 लगना  अनिवार्य  है  ।  इस  दिशा  में  वास्तविक  रूप  से  प्रयत्न  किये  जा  रहे  और  अब  तक  61

 चारियों  ने  कम्पनी  की  बस्ती  में
 क्वार्टर

 ले  लिए  हैं  ।  आशा  है  कि  अन्य  लोग  भी  धीरे-धीरे  क्वाटर

 ले

 नहीं  ।  मुस्लिम  तमंचा  यूनि  नग  ना गत  के  नेताओं  लथा  य द  दे  द  कि  द  TT  ASI
 aT  य  के  सामाजिक

 नेताओं  से  परामर्श  किया  गया  था  ।

 a
 दिलना प्रशन  नहं  NOT

 अ foray acc  प्रशासन  को  अ  rot  za  किये  जाने  वाले  वस्पा/लम्ब्र  टा

 स्कूटरों  का  मासिक  कोटा

 2150.  थ्रो  बणी  शंकर  शर्मा  :  क्या  औद्योगिक  fasta  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  प्रशासन  को  अन्तर्गत  काय  कर  रहे  अधिकारियों  को  सरकारी  कोटे  से

 स्कूटरों  का  आबंटन  करने  के  लिए  प्रति  मास  आबंटित  किये  जाने  वाले  वैस्पा/लम्ब्र टा  स्कूटरों  का

 कोटा  क्या

 दिल्ली  प्रशासन  के  अन्तर्गत  काम  कर  रहे  अधिकारियों  को  स्कूटरों  का  आबंटन  करने

 के  लिए  क्या  कसौटी  ई
 जा

 रही
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 उक्त  निदेशालय  में  काम  कर  रहे  अघिकारियों  के  लिए  कितना  मासिक  कोटा

 रित  किया  गया

 गत  दो  वर्षों  में  निदेशालय  के  अधिकारियों  को  सरकारी  कोटे  में  से  कितने  स्कूटरों  का

 आबंटन  किया  और

 रोजगार  प्रशिक्षण  निदेशालय  के  अधिकारियों  को  स्कूटरों  का  आबंटन  करने  के  सम्बन्ध

 में  15  1970  तक  कुल  कितने  आवेदन-पत्र  विचाराधीन  थे  ?

 औद्योगिक  fasta  तथा  श्रान्त  रिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  स०  र०  :

 से  आवश्यक  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 उदार  आयात  और  लाइसेंस  नीतियाँ

 2151,  श्री  मुहम्मद  शरीफ  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  आयात  तथा  लाइसेंस  देने  की  नीति  में  उदारता  बरत  कर  औद्योगिक

 कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  हाल  ही  में  किसी  कार्यवाही  पर  विचार  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 औद्योगिक  fasta  तथा  AVA  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  स  र०  :

 और  उत्पादन  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  प्राथमिकता  प्राप्त  उद्योगों  को  ऐसे  मामलों  में  जहाँ

 आयात  at  अनुमति  देने  का  पर्याप्त  कारण  व  भौचित्य  विगत  खपत  से  भी  अधिक  आयात

 करने  की  अनुमति  देने  में  आयात  नीति  को  उदारतापूर्वक  क्रियान्वित  किया  जाता है
 ।  देश  में

 इस्पात  की  कमी  के  कारण  इंजीनियरी  उद्योग  कुछ  कठिनाइयों  का  सामना  कर  रहा  अतः

 जनक  सूचना  संख्या  140  आई०  टी०  Alo  दिनाक  11  1970  तथा

 अप्रेतर  संशोधित  सार्वजनिक  सुचना  संख्या  do  सी०  दिनांक

 3  1970  के  अनुसार  इस्पात  के  बारे  में  आयात  नीति  उदार  बना  दी  गई  है  ।

 औद्योगिक  लाइसेंस  नीति  के  बारे  में  ऐसे  औद्योगिक  उपक्रमों  जिनकी  स्थिर  oft

 सम्पत्तियाँ  1  करोड़  रु०  तक  है  और  जो  बृहत्तर  औद्योगिक  विदेशी  कम्पनियों  तथा  प्रमुख

 उपक्रमों  से  सम्बन्धित  नहीं  कुछ  शर्तों  के  पूरा  करने  के  उद्योग  तथा

 अधिनियम  के  लाइसेंस  उपबन्धों  से  मुक्त  कर  दिया  गया  लाइसेंसक़त/पंजीकृत  औद्योगिक

 क्रमों  को  भी  अतिरिक्त  1  करोड़  की  निर्घारित  परिसम्पत्तियों  amd  की  उनकी  सीमा  5  करोड़

 रु०  से  अधिक  न  बिना  लाइसेंस  प्राप्त  किये  ही  पर्याप्त  विस्तार  करने  की  अनुमति  दे  दी  गई

 उन्हें  कुछ  शर्तों  को  पुरा  किए  जाने  के  अधीन  अपनी  लाइसेंसीक्त/प॑ विकृत  क्षमता  के  अलावा  25

 प्रतिशत  तक  उत्पादन  में  विविधता  art  अथवा  वृद्धि  करने  की  स्वतंत्रता  भी  दे  दी  गई  है  ।  प्रमुख

 उद्योगों  के  बारे  में  एक  निश्चित  लाइसेंस  नीति  को  अपनाया  गया  है  तथा  जिनके  लिए  आवश्यक  चीजों

 की  व्यवस्था  करना  भी  सुनिश्चित  किया  जायेगा  ।  मध्यम  क्षेत्र  को  मण्डी  के  रुख  के  अनुसार  उन्नति

 करने  को  अनुमति  दे  दो  गई  है  ।  प्रतिबन्धित  सूची  को  te  कर  दिया  गया  है  ।  ऐसे  123  उद्योगों  की

 सूची  को  जिनमें  अग्रेतर  विनियोजन  की  गुंजाइश  घोषित  कर  दिया  गया  है  ।  ऐसे  क्षेत्रों  का  पता
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 लगाया  जा  रह  पादन  कम  हो  रहा  है  aur  जिनके  में  थोडा  समय

 क्षेत्र  रम्भ
 ही  ती है  कि  देश  के

 भौद्यो

 की  कठिनाइयों  ह  इन  उपायों  से  दूर  कर  दिया  जायेगा । fra

 =

 सरकारो  aa  में  नायलोन  के  कपड़े  तथा  इस्पात  उत्पादों  का  नि ator

 ul

 2182

 2.  sit  मुहम्मद  शरोफ :  नया  औद्योगिक  विकास  तथा  3  Ren  स्थापित  संतों  यह

 बताने  की
 |

 करेंगे  कि  :
 क

 i)  क्या  मंत्रालय  द्वारा  सरकारी  क्षेत्र  में  स्थापित  किये  जाने  ayer  उदय arratt  में  नाइलोन  के

 र  कुछ  इस्पात  उत्पादों  का  निर्माण  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?
 थ

 औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मं०  र०  Font)  :
 तथा  इस  मंत्रालय  द्वारा  नाइलोन  के  कपड़ों  के  बनाने  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र में

 पत  करने  का  अभी  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।  इस्पात  उत्पादों  के  बारे  में  भार  क

 ae

 और  अधिक  शक्ति  वाले  गेस  सिलैण्डरों  के  निर्माण  मेसर्स  भारत  पम्प

 में  लि०  लेनी  के  हिस्से  के  रूप  में  सरकारी  क्षेत्र  में  एक  परियोजना  स्थापित  करने  का
 wat facra

 fer
 र

 विचार
 या  है  ।  सरकारी  क्षेत्र  में  जोड़ रहित  इस्पात  ट्यूबों  के  निर्माणाधीन  एक  प्रस्ताव

 @  |

 ्

 १  ब

 थ
 बतन

 गानों
 नता

 द
 |

 अ

 सोता  राम  कसरा  क्या  विधि  तथा  समाज  कल्याण  म  बताने  की

 कृपा

 (5)
 दिल्ली  प्रशासन

 के  समाज  कल्याण  निदेशालय  के  अन्तर्गत  जिन  सर  पानों  में

 सिर
 यों  की  संख्या  200  से  अधिक  है  उनमें  रुपयों  से  470/-  रुपयों  के  वेतनमानों  में

 दिनिका डट  रखें  गए  हैं  जबकि  जिन  संस्थानों  में  निवासियों  की  संख्या  कम  है  उनमें  35  रुपयों

 रुपयों  के  वेतनमान  में  राजपत्रित  सुपरिंटेंडेंट  रखे  गए  ओर
 ही

 यदि  तो  विभिन्न  संस्थानों  के  ढाँचे  में  इस  प्रकार  के  अन्तर  के  क्या  का
 >  ल

 इस  अन्तर  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  कर  रही  है

 विधि  संचालक  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जगन्नाथ

 ।  केवल  एक  ही  ऐसी  संस्था  जिसमें  200  से  अधिक  निवासी  हैं
 और  250-  470

 तन मान  में  अधीक्षक  है  |  थ

 प
 | ह  कुल  वेतनमानों

 जिनमें  इस  पद  का वेतनमान  at  युक्तिसंगत  बनाने

 के  प्रशन पर  रहा  है
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 भारी  इंजीनिर्धारग  रांची  के  सुरक्षा  कर्मचारियों  को

 काम  पर  लेना

 2154.  ait  के०  रमानी  :  क्या  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 TTT क्या  यह  सच  हैं  कि  प्रबन्धकों  के  साथ  समझौता  हो  जाने  के  उ  थ  कि  तभी  रांची  के  भारी

 इंजीनियरिंग  निगम  के  निलम्बित  किये  गए  सुरक्षा  कर्मचारियों  को  सेवा  में  वापस  नहीं  लिया

 गया

 (a)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 क्या  कर्मचारियों  के  निलम्बन  को  समाप्त  करने  तथा  उन्हें  काम  पर  लेने  के  लिए  कोई

 कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  :

 नहीं  ।  निलम्बन-आदेश  25-4-70  को  रद्द  कर  दिये  गये  थे  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 पात्रा  के  लिए  चार  प्राप्त  सैनिकों  तथा  अनप  व्यक्तियों  को  अमृतसर  तथा

 चण्डीगढ़  स्टेशनों  पर  स्थान  सुरक्षित  कराने  के  लिए  पूरक-पृथक  खिड़कियाँ

 2155.  श्री  ईश्वर  रेड्डी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  यात्रा  के  लिए  वारंट  प्राप्त  सैनिकों  तथा  अन्य  ऐसे  सभी  व्यक्तियों

 की  सेवा  करने  के  लिए  अमृतसर  तथा  चण्डीगढ़  रेलवे  स्टेशनों  पर  उचित  व्यवस्था  नहीं

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  सामान्य  यात्रियों  तथा  यात्रा  के  लिए  वारंट  प्राप्त  यात्रियों

 के  लिए  केवल  एक  ही  खिड़की  होने  के  कारण  अन्य  यात्रियों  को  बड़ी  कठिनाई  होती

 क्या  वारंट  प्राप्त  व्यक्ति  को  टिकट  देने  में  लगभग  आधा  घंटा  लगता  है  अतः  ऐसे

 अधिक  यात्री  होने  पर  सामान्य  जनता  को  बड़ी  कठिनाई  होती

 सरकार  को  पंजाब  के  एक  विधान-सभा  सदस्य  से  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई

 और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  तथा  उस  पर  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 रेलवे  मंत्री  :  और  अमृतसर  और  चण्डीगढ़  रेलवे  स्टेशनों  पर

 सेनिक  वारंटों  के  विनिमय  के  लिए  अलग  टिकट  खिड़कियों  की  व्यवस्था  नहीं  की  गयी  है  ।  अमृतसर

 स्टेशन  पर  सैनिक  वारंटों  का  विनिमय  दूसरे  दर्जे  की  टिकट  खिड़की  से  किया  जाता  है  जहाँ

 भार
 कम  है  ।  यहाँ  वारन्टधारियों  को  कोई  असुविधा  नहीं  होती  ।  चण्डीगढ़  में  एक  ही  खिड़की  से

 वारंटों  का  विनिमय  भी  किया  जाता  है  और  जनता  को  टिकट  भी  दिये  जाते  हैं  ।  चण्डीगढ़  स्टेशन

 पर  एक  ओर  टिकट  खिड़की  की  व्यवस्था  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।
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 ||
 (7)  |  एक  सैनिक  वारंट  के  बदले  रेल  यात्रा  टिकट  देने  में

 लगभग  5  से  8  मिनट

 तक  लगते  हैं  ।

 और  (5).  चण्डीगढ़  स्टेशन  पर  टिकट  खरीदने  में  यात्रियों  को  होने  वाली  असुविधा

 के  बारे  में  श्री  सत्यपाल  सदस्य  विधान  सभा  की  ओर  से  एक  शिकायत  मिली  थीं  ।

 sar  कि  प्रश्न  के  भाग  और  के  उत्तर  में
 बताया  गया  चण्डीगढ़  स्टेशन  पर  एक  और

 टिकट  खिड़की  बनाने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 होस्टेस  स्टेशन  मध्य  के  एक  ड्राइवर  को  उपदान  की  राशि  की  अदायगी

 2156,  श्री
 ईश्वर  रेड्डी  :

 क्यां  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  10  1970  के  में  होस्टेस  के  एक  ड्राइवर  स्वर्गीय

 श्री  एस०  वेंकेटशुरुलू  के  उपदान  की  जिसे  रोक  लिया  गया  के  बारे  में  प्रकाशित  समाचार

 की  ओर  दिलाया  गया  और

 यदि  तो  क्या  इस  मामले  में  कोई  जाँच
 की

 गई  है  तथा  दावेदार  को  कितनी  राशि
 का  भुगतान  किया  गया  है  ?

 रेलवे  मंत्री  :  और  जी  हाँ  ।  रोकी  गयी  राशि  को  सरकारी
 बकायों

 में  समायोजित  किया  जाना  है  और  विधवा  को  और  कुछ  देय  नहीं है  ।

 मंसुर  और  चामराजनगर  के  सोच  मलबे  लाइन  का  सुधार

 2157.  शी  सिद्दीक़ा  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण  रेलवे  मैसुर  और  चामराजनगर  के  बीच  रेलवे  लाइन  को  सुधारने  का

 बर्ताव

 यदि  तो  इस  काम  के  लिए  कितनी  धनराशि  मंजूर  की  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेलवे  मंत्रो  :  जा
 ५  तसी भ्  घ्  ।

 सवाल  नहीं  उठता  ।

 वर्तमान  यातायात  को  ढोने  के  लिए  रेल-पथ  का  वत  मान  मानक  बिल्कुल  पर्याप्त  समझा

 जाता है  ।

 चामराजनगर-सत्यमंगला  रेलवे  लाइन  का  सवब क्षण

 2158.  श्री  सिद्दीक़ा  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  चामराजनगर-सत्यमंगला  रेलवे  लाइन  के  सम्बन्ध  में  किये  गये  सर्वेक्षण  का  पुनः

 अनुमान  लगाया  गया
 है  जेसा  कि  मंत्री  महोदय  ने  लोक-सभा  में  विश्वास  दिलाया
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 यदि  तो  उसक  व्यौरा  क्या  और |  ~

 यदि  तो  इसका  क्या  कारण  है  ?

 रेलवे  मली  :  से  चामराजनगर-सत्यमंगलम  रेल  सम्पत्ति  की  पहली

 सर्वेक्षण  रिपोर्टें  के  पुनर्मूल्यांकन  का  कार्य  अब  पूरा  हो  गया  है  और  इस  समय  अद्यतन  रिपोर्टों  को

 रिपोर्टें “1 हि  ह नक अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  ।  आशा  है  कि  दक्षिण  रेलवे  द्वारा  ये  रेलवे  बोर्ड  को  शीघ्र  ही

 प्रस्तुत  कर  दी  जायेगी  ।

 रेलवे  द्वारा  नियुक्त  वंश-कालिक  दन्त  चिकित्सक

 2159.  श्री  अगड़ी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  Har  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  डिवीजनल  और  मुख्यालय  tat  अस्पतालों  में  कुछ  अंशकालिक

 दन्त-चिकित्सक  काय  कर  रहे

 यदि  तो  उनकी  संख्या  कितनी  उनके  कराये-घण्टे  क्या  हैं  और  उनके  लिए  निश्चित

 वेतन  और  मंहगाई  भत्ते  सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  ag  सच  है  कि  वेतन  वृद्धि  की  बराबर  माँग  की  जा  रही  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेलवे  मंत्री  जी  हाँ  |

 एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  अंशकालिक  दंत-चिकित्सकों  के  काम  करने  के

 उनकी  डयूटी  के  घंटे  और  उनमें  से  प्रत्येक  को  दिये  जाने  वाले  मानदेय  की  रकम  बतायी  गयी  है  |

 अंशकालिक  दंत-चिकित्सक  मंहगाई  भत्ते  पाने  के  पात्र  नहीं  हैं  जो  कि  केवल  नियमित  वेतन  पाने

 वाले  क्मेचारियों  के  लिए  प्रिन्थ।लय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  Zzto—

 4374/70]

 और  जीवन  निर्वाह  के  aa  में  विधि  और  अन्य  तथ्यों  को  देखते

 1970  में  इस  प्रश्न  पर  विचार  किया  गया  था  कि  क्या  अंशकालिक  दंत-चिकित्सकों  को  दिये

 रहे  प्रति  माह  150  रु०  के  मानदेय  को  सीमा  बढ़ायी  जाये  |  26-2-70  से  मानदेय  की  सोमा  बढ़ाकर

 प्रतिमास  200  रु०  कर  दी  गयी  है  ।  रेलों  को  भी  यह  सलाह  दी  गयी  है  कि  जहाँ  कहीं  औचित्य

 अंशकालिक  दं॑त-चिकित्सकों  को  दिये  जाने  वाले  मानदेय  की  समीक्षा  कर  उसे  संशोधित  सीमा  के

 भीतर  फिर  से  निर्धारित  कर  ।

 पटेल  नगर  तथा  दिल्ली  छावनी  के  स्टेशनों  के  सोच  को  रलव  कमी  पर  शादियां

 2160.  श्री  बलराज  मधोक  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पटेल  नगर  तथा  दिल्ली  छावनी  के  स्टेशनों  के  बीच  रेलवे  लाइन

 के  दोनों  ओर  की  रेलवे  भूमि  का  एक  बड़ा  क्षेत्र  उपद्रवियों  ने  अपने  कब्जे  में  ले  लिया  है  तथा  उस

 पर  अपनी  झुग्गिय
 ः  बता  ली ।  नगा  ला  हुड
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 ह  द

 यदि  at,  तो  क्या  सरकार  का  झुग्गी  झोंपड़ी  में  रहने  वालों  को  स्थायी  तौर

 पर  ama  के  उस  भूमि  को  छोड़ने  का  और

 यदि  तो  सरकार  इस  भूमि  पर  कब्जा  करने  का  प्रोत्साहन  कयों  देती  रही  तथा

 जिन्होंने  झुग्गियां  बना  ली  हैं  उन्हें  न्युनतम  नागरिक  सुविधाएं  प्राप्त  हों  इस  सम्बन्ध  में  कया

 वाही  की  गई  है  ?

 रेलवे  मंत्री  :  जी  नहीं  ।

 और  सवाल  नहीं  उठता  ।

 नई  दिल्लो  के  लिक  रोड  लेवल  क्रासिंग  पर  एक  ऊपरि  पुल  का  निर्माण

 2161,  बलराज  मधोक  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  नई  दिल्ली  के  लिक  रोड  लैवल  क्रासिंग  पर  जंगपुरा  तथा  डिफेंस

 कालोनी  के  बीच  एक  ऊपरी  पुल  बनाने  का  निर्णय  लिया  गया  और

 यदि  तो  कब  तक  इस  परियोजना  पर  ara  आरम्भ  किया  जायेगा  तथा  इसके

 पूरा  होने  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 रेलवे  मंत्री  :  जी  हाँ  ।

 यह  काम  लगभग  1971  के  मध्य  तक  शुरू  होने  की  संभावना  है  और  उसके  बाद  उसके

 पुरा  होने  में  कम  से  कम  2  वर्ष  लगेंगे  ।

 पठानकोट  स्टेशन  का  पूछताछ  कार्यालय

 2162.  श्री  विक्रम  चन्द  महाजन  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पठानकोट  स्टेशन  पर  आने  जाने  वाली  गाड़ियों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 क्या  कोई  पुछताछ  कार्यालय  वहाँ  चौबीस  घन्टे  खुला  रहता  और  यदि  तो

 इसके  क्या  कारण  और

 पुछताछ  कार्यालय  को  हर  समय  खुला  रखने  के  लिए  सरकार  द्वारा  व्या  कार्यवाही  की

 जा  रही  है  ?

 रेलवे  मंत्री  1... |  :  एक  दिन  विभिन्न  दिशाओं  से/को  36  सवारी  गाड़ियाँ
 पठानकोट  पहुँचती  चलती  हैं  ।

 और  पठानकोट  का  आरक्षण  एवं  पूछताछ  कार्यालय  सुबह  9:00  बजे  से  17  00

 बजे  तक  खुला  रहता  है  ।  पूछताछ  कार्यालय  के  काम  के  घन्टे  बढ़ाने  का  प्रशन  विचाराधीन

 अधिवक्ता  अधिनियम  में  संशोधन

 2163.  श्री  विक्रम  चन्द  महाजन  :  क्या  विधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  उन्होंने  अधिवक्ता  अधिनियम  में  संशोधन  के  लिए  नयाਂ  विधान  लाने  के  सम्बन्ध

 में  कोई  आश्वासन  दिया  और

 यदि  तो  कब  संशोधन  विधेयक  संसद  के  समक्ष  पेश  किया  जायेगा  ?

 fafa  मंत्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य  संती  जगन्नाथ  :

 अधिवक्ता  1968  जो  अभी  लोक  सभा  के  समक्ष

 लम्बित  वापस  लेने  के  लिए  लोक  सभा  द्वारा  इजाजत  दिये  जाने  के  पश्चात्
 |

 गन्ने  के  भाड़े  में  वृद्ध

 2164,  शी  स्वतन्त्र  सिह  कोठारी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यो  यह  सच  है  कि  पिछले  बजट  में  श्रेणी  32'5  के  अंतगर्त  पुन्वेर्गीकरण  के  कारण

 गन्ने  के  भाड़े  में  भारी  वृद्धि  हुई  है  भौर  सरकार  को  अभ्यावेदन  भेजे  गये  और

 यदि  तो  इस  भार  को  कम  करने  के  जिसका  गन्ना  उत्पादकों  और  चीनी

 उद्योग  पर  बुरा  असर  पड़  रहा  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 रेलवे  मंडली  :  और  1-4.  1970  से  गन्ने  का  वर्गीकरण  से

 घटाकर  32.5  कर  दिया  गया  है  |  लेकिन  चीनी  मिलों  को  बुक  किये  जाने  वाले  गन्ने  की  एक-मुश्त

 माल  डिब्बा-दरों  को  रद  कर  देने  के  कारण  विभिन्न  रेलों  पर  विभिन्न  दूरियों  के  लिए  भाड़ा  दरें

 लगभग  7%,  से  43%,  तक  बढ़  गयीं  ।  इस  वृद्धि  के  विरुद्ध  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  लेकिन  चूँकि

 संशोधित  दरों  से  भी  क्षण  की  लागत  नहीं  इसलिए  1-4-1970  से  लागू  गन्ने  की  भाड़ा

 दरों  में  कमी  करने  की  कोई  गुंजाइश  नहीं  है  ।

 दक्षिण  मध्य  रेलवे  पर  सामग्री  पड़तालकर्ताओं  के  पदों  का  दर्जा  बढ़ाकर

 सामग्री  पलकों  के  समान  किया  जान

 2165.  थ्रो  सुरज  भान  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  दक्षिण-मध्य  रेलवे  के  डी०  बी०  के०

 परियोजनाओं  और  सिन्दबाद  और  विजयवाड़ा  डिवीजनों  में  भी  रेलवे  बोड़  के  दिनांक  27  सितम्बर

 1963  के  पत्न  संख्या  पी  सी/62/पी  एस-5/एस  के  अन्तरगत  सामग्री  पड़ताल-कर्ताओं  के  पदों

 का  दर्जा  बढ़ा  कर  सामग्री  क्लर्कों  के  समान  नहीं  किया  गया  और

 क्या  बोरे  के  उक्त  आदेशों  को  भूतलक्षी  प्रभाव  से  क्रियान्वित  करके  सम्बन्धित

 कारियों  को  उनका  लाभ  दिया  जायेगा  ?

 रेलवे  मंत्री  :  और  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  यथासमय

 सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी । Hiatt  ॥
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 सिविल  इंजीनियरिंग  विभाग  मध्य  में  कनिष्ठा  को  वरिष्ठों  की

 तुलना  में  अधिक  वेतन  दिया  जाना

 2166.  श्री  सुरज  भान  :  क्या  रेलवे  मंत्री  ag  बताने  की  Har  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दक्षिण-मध्य  रेलवे  के  सिविल  इंजीनियरिंग  विभाग  में  द्वितीय

 श्रेणी  के  कनिष्ठ  अधिकारी  अपने  वरिष्ठ  अधिकारियों  की  तुलना  में  अधिक  वेतन  पा  रहे  हैं  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 क्या  सरकार  का  विचार  ऐसे  सब  मामलों  का  पुनरीक्षण  करने  और  वरिष्ठ  arfer

 कारियों  के  वेतन  को  कनिष्ठा  के  समान  करने  का  है
 ?

 रेलवे  मंत्री  श्री  और  चूँकि  सिविल  इंजीनियरिंग  विभाग  के  द्वितीय

 श्रेणी  संवर्ग  में  पदोन्नतियों  विभिन्न  वेतनमानों  के  अलग-अलग  सं तब रग  में  भिन्न-भिन्न  वेतन  पाने  वाले

 तृतीय  श्रेणी  के  पात्र  कर्मचारियों  में  से  होती  अतएव  द्वितीय  श्रेणी  संवर्ग  के  कनिष्ठ  अधिकारी

 अपने  वरिष्ठ  अधिकारी  से  अधिक  वेतन  पाते  हैं  ।  इस  विषय  में  कुछ  नहीं  किया  जा  सकता  |

 फिर  वरिष्ठ  अधिकारियों  का  वेतन  बढ़ाकर  कनिष्ठ  अधिकारियों  के  वेतन  के  बराबर

 करने  के  सम्बन्ध  में  आदेश  पहले  से  मौजूद  यदि  नीचे  लिखी  शत  पुरी  हों

 (i)  कनिष्ठ  और  वरिष्ठ  दोनों  प्रकार  के  कर्मचारी  एक  ही  सेवग  के  होने  चाहिएं  और  वह

 पद  जिस  पर  वे  पदोन्नत  या  नियुक्त  किये  गये  एक  ही  संवर्ग  में  समान  होना  चाहिए 1

 (ii)  निम्नतर  और  उच्चतर  पदों  का  वेतनमान  जिसमें  वे  वेतन  पाने  के  हकदार  समात

 होना  और

 (iii)  असंगति  इसलिए  हो  कि  कर्मचारी  का  बतन  निम्नतर  वेतनमान  में  एक  विधि  करके

 फर  दसरे  उच्चतर  वेतनमान  में  नियत  किया  जाये  .।  यदि  निम्नतर  पद  पर  सामान्य

 नियमों  के  अन्तगंत  वेतन  नियत  करने  के  कारण  कनिष्ठ  कर्मचारी  अपने  वरिष्ठ  से

 समय-समय  पर  अधिक  वतन  अग्रिम  विधि  पाने  या  त्वरित  पदोन्नति  पाने  आदि  के

 कारण  पाये  तो  वरिष्ठ  कर्मचारी  के  वेतन  को  बढ़ाने  के  आदेश  को  अमल  में  नहीं  लाया

 जाता है  ।

 भत पु वं  निज़ाम  राज्य  रेलवे  के  कमंचारियों  को  सेवा  नीति  लाभ

 2167.  श्री  सुरज  भान  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  को  Hat  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भूतपूर्व  निजाम  राज्य  रेलवे  के  कर्मचारियों  को  सम्बन्धित  राज्य

 सरकारों  के  कोंचा  रियों  के  समान  सेवा  नीति  लाभ  देने  का  वचन  दिया  गया है

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  भूतपूर्व  हैदराबाद  सरकार  ने  अपने  कर्मचारियों  को

 उनकी  उपलब्धियों  के  50  प्रतिशत  की  दर  से  पवन  दो  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  भूतपूर्व  निजाम  राज्य  रेलवे  के  कर्मचारियों  को

 जिन्होंने  भूतपूर्व  निजाम  राज्य  रेलवे  सेवाओं  के  नियमों  और  शर्तों  को  स्वीकार  कर  लिया  था

 उपर्युक्त  दर  पर  पेंशन  देने  का  है  ?
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 रेलवे  मंत्री  :  से  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल

 पर  रख  दी  जायेगी  |

 श्री  गंगानगर  स्टेशन  पर  अनिश्चितਂ  काल  के  लिए  चल  रही  हड़ताल

 zr  a4 2168,  श्री  तैन्ने  विश्वनाथन  क्या  रेलवे  मंत्री  य  eau  नि  की  कृपा  करेगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  श्री  गंगानगर  रेलवे  स्टेशन  पर  अनिश्चित  काल  के  लिये  हड़ताल

 चल  रही  भर

 यदि  तो  हड़ताल  के  क्या  कारण  हैं  ?

 घ रेलवे  मंत्री  :  और  पुलिस  द्वारा  se  प्वाइंट्स  मंत  को  गिरफ्तार  कर

 लेने  के  विरोध  में  उत्तर  रेलवे  के  श्रीगंगानगर  स्टेशन  के  क्रेच  रियों  ने  3-11-70  को  फोरन  हड़ताल

 कर  दी  ।  हड़ेताल  4-11-70  को  वापिस  ले  ली  गयी  |

 तल चेर  से  बहरामपुर  तक  रेलवे  लाइन

 2169.  श्री०  Ho  दीपा  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पुरे नाका टक  और  खुर्दा  से  बालांगीर  के  रास्ते
 नद

 तल चेर  से  बहरामपुर  तक  रेलवे  लाइन  बिछाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  की

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  सर्वेक्षण  कार्य  पुरा  हो  गया  और

 यदि  तो  उक्त  परियोजना  में  किन  विभिन्न  कारणों  से  विलम्ब  हो  रहा  है  ?

 रैली  मंत्री  :  से  धन  की  कमी  और  यातायात  सम्बन्धी  पर्याप्त

 औचित्य  के  अभाव  में  इस  समय  तलचर-बहरामपुर  और  खुर्दा-बोलांगिर  रेलवे  लाइनों  के  निर्माण  पर

 विचार  करना  संभव  नहीं  है  ।

 आसाम  में  कागज  और  लुगदी  परियोजनाएं

 2170.  श्रीमतो  ज्योत्सना  चन्दा  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आसाम  में  सरकारी  क्षेत्र  में  कागज  भौर  लुगदी  की  प्रस्तावित  परियोजना  आरम्भ

 करने  के  संध  में  ओर  क्या  प्रगति  हुई  और

 दक्षिण  आसाम  के  कछार-मरीजों  क्षेत्र  में  बॉँस  की  बड़ी  मात्रा  के  कागज  की  लुगदी
 के  लिये  उपयुक्त  उपयोग  के  लिये  क्या  कार्यवाही  करने  का  बिचार  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मठ  To  :

 योजना  के  कार्यान्वयन  के  लिये  हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन  fao  ने  प्रारम्भिक

 कदम  उठाये  हैं  ।  एक  तकनीकी  दल  ने  राज्य  का  दौरा  किया  और  स्थापना  स्थल  के  चयन  तथा  अन्य
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 विषयों  जैसे  बिजली  वनीय  कच्चे  माल  के  लिये  रायल्टी  इत्यादि  पर  राज्य  के  अधिकारियों

 ऐसा  सरकार  से से  विचार  विमश  किया  ।  इन  मामलों  पर  र  धप  SINTON  ह  विचार  विमर्श  जारी  है  ।

 प्रस्तावित  परियोजना  में  दक्षिणी  आसाम  के  बाँसों  प्रसाधनों  ar  श्री  कच्चे  माल  के

 रूप  में  प्रयोग  विदित

 पुन a
 |  चलना दक्षिण  आसाम  और  त्रिपुरा  में  गाड़ियों  का  2

 2171.  गोमती  ज्योत्सना  चन्दा  :  क्या  रेलवे  मंत्री
 एश  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  दक्षिण  आसाम  और  त्रिपुरा  क्षेत्रों  यात्रियों

 की  संख्या  बढ़ने  पर  भी  कम  गाड़ियाँ  चलती  और

 यदि  तो  क्या  रात  में  गाड़ी  चलाना  बन्द  करने  के  कारण  बन्द  की  गई  गाड़ियों

 को  फिर  से  चलाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 रेलवे  मंदी  :  फरवरी  1966  में  सुरक्षा  सम्बन्धी  कारणों  से  दक्षिण  असम  में
 रात  के  समय  यात्नी  गाड़ियों  का  चालन  निलम्बित  करने  के  सिवाय  यात्री  गाड़ियों  की  संख्या  में  कमी

 नहीं  को  गयी  ।  फर्कटिग-मरियानी  ais  खण्ड  की  एक  गाड़ी  का  मार्ग  बदल  कर  उसे  लूप

 लाइन  के  रास्ते  चलाया  गया  है  ।

 जब  तक  सुरक्षा  की  स्थिति  में  सुधार  नहीं  होता  तब  तक  रात  में  गाड़ियों  को  फिर

 से  चलाना  सम्भव  नहीं  जहाँ  कहीं  अपेक्षित  है  और  व्यावहारिक  रूप  से  सम्भव  दिन  में  वैकल्पिक

 गाड़ियाँ  चलायी  गयी  हैं  और  वर्तमान  गाड़ियों  के  डिब्बों  की  संख्या  बढ़ा  दी  गयी  है  ।

 Mail/Express  Train  between  Delhi  and  Saharanpur  besides  Dehradun  Express

 2172.  SHRI  MAHARAJ  SINGH  BHARATI:  Will  the  iY  A 1111  ister  of  RAILWAYS
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  there  was  any  proposal  to  run  Mail  or  Express  train  between  Delhi
 and  Saharanpur,  besides  the  Dehradun  Express;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  why  that  train  was  not  started  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (  STIRT OFINE  टन  N |  है  DA)  :  (a)  No.

 (b)  Does  not  arise.

 आवश्यक  इस्पात  को  सप्लाई  के  लिए  अधिक  मृत्य  देना

 2173.  श्री  सोलह  प्रसाद
 :

 क्या  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनिर्यारग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  जानकारी  है  कि  लोहा  और  इस्पात  उत्पादों  के  व्यापार  तथा  वितरण

 में  लगी  फर्म  अ  cid  जा  cua  नाभा  रही  हैं  कौर  उपभोक्ताओं  को  आवश्यक  इस्पात  की  सप्लाई  के

 लिए  अधिक  मुल्य  देना  पड़ता
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 दि  तो  इन  उत्पादों  अथवा  कम  से  कम  अत्यधिक  आवश्यक  उत्पादों  का  फिरो

 पूर्वे-मूल्य  और  उपभोक्ताओं  द्वारा  दिये  जाने  वाले  yor  में  कितना  अन्तर  है  तथा  इन  मुल्यों  में

 कर
 शामिल

 और

 मूल्यों  के  अन्तर  को  समाप्त  करने  अधिक  प्रलयों  को  कम  करने  और  उपभोक्ता  उत्पादों

 का  सामान  वितरण  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  :

 सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  हिन्दुस्तान  स्टील  लि०  के  स्टाकयार्डों  के  मुल्य  से  खुले

 बाजार  के  मुल्य  अधिक  हैं  और  अलग-अलग  उत्पादों  के  मुल्य  अलग-अलग  हैं  ।

 (7)  स्टाकिस्टों  के  तथा  खुले  बाजार  के  कृत्यों  में  अन्तर  को  ठीक-ठीक  जानकारी  उपलब्ध

 नहीं  परन्तु  इसमें  कोई  सन्देह  नहों  है  कि  बाजार  भाव  अधिक  है  ।  उत्पादन  शुल्क  नीचे  दिया

 गया  है

 प्रति

 छड़  तथा  गोल  छड़  125

 कड़ियाँ  125

 135 बिना  कोट  की  हुई  प्लेटें

 जस्ता  चढ़ो  प्लेटें  325

 बेलित  चादरें  175

 ठंडी  वलित  चादर  250

 सरकार  द्वारा  खुले  बाजार  के  मुल्यों  को  घटाने  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  में  उत्पादन

 वितरण  को  बेहतर  आयात  में  उदार  नीति  अपनाना  तथा  निर्वात  को  नियमित  करना

 शामिल  है  ।

 ग्र-सरकारी  क्षेत्र  में  इस्पात  क्षमता

 2174.  श्री  मधु  लिमये  :  क्या  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गैर-सरकारी  क्षेत्र
 ने

 1966-69  के  बीच  अतिरिकत  इस्पात  क्षमता  और  इस्पात

 के  उत्पादों  की  वाहुल्यता  की  स्थिति  होने  की  सम्भावना  के  सम्बन्ध  में  निरन्तर  प्रचार  किया

 क्या  इस  प्रचार  के  कारण  सरकार  ने  अपने  पूर्वानुमानों  को

 यदि  तो  क्या  सरकार  योजना  आयोग/सरकार  के  विभागों  में  अग्रिम  आयोजन  के

 लिए  उत्तरदायी  अभिकरणों  में  सुधार  करेगे  तथा  उन्हें  पुनर्गठित  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  :

 सरकार  को  अतिरिक्त  इस्पात  क्षमता  तथा  1966-69  के  वर्षो  में  alae  में  इस्पात  उत्पादों  की

 बाहुल्यता  के  सम्बन्ध में  किये  गए  निरन्तर  प्रचार  की  कोई  जानकारी  नही ंहै
 ।  परन्तु  ऐसा  हो
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 सकता  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  विशेषकर  1966  से  लेकर  1968  के  मध्य  तक  की  अवधि  में  जब  मन्दी

 का  प्रभाव  इस  प्रकार  के  कुछ  विचार  व्यक्त  किये  गए  हों  ।

 नहीं

 usa  4st  a2)
 | और  नप  TO!  NOU

 नागपुर  के  आस-पास  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योग

 2175.  श्री  ao  रा  देवघरे  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्री  यह

 बताने  की  HIT  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  नागपुर  में  रोजगार  के  साधन  बढ़ाने  के  लिए  निकट  भविष्य

 में  नागपुर  में  अथवा  नागपुर  के  आस-पास  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम/उ  उद्योग  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  स०  र्०  :

 से  सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजनाओं  के  स्थान  का  निर्णय  तकनीकी  आर्थिक  विचारों

 के  आधार  पर  किया  जाता  है  ।  अन्य  बातें  समान  पर  भौद्योगिक  we  से  कम  विकसित

 तथा  अपेक्षाकृत  पिछड़े  क्षेत्रों  को  वरीयता  दो  जाती  है  ।  यद्यपि  नागपुर  में  या  उसके  निकट  किसी

 सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजना  की  स्थापना  का  कोई  तत्काल  प्रस्ताव  नहीं  इस  स्थान  का  भी

 अन्य  स्थानों  के  साथ  aa  कभी  भीं  नई  परियोजनाओं  तथा  प्रस्तावों  पर  विचार  fear

 ध्यान  रखा  जाएगा  |

 गेर-सरकारी  अभिकरणों  द्वारा  चलाई  जाने  वालो  रेलवे  लाइनों  को

 अपने  नियन्त्रण  में  लेना

 2176.  श्री  न  राम  देवघर  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  वे  रेलवे  लाइनें  कौन  सी  हैं  जो  कि  गैर-सरकारी  अभिकरणों  द्वारा  चलाई  जा

 रही  हैं  अथवा  चलाई  जा  रही  थीं  तथा  उन  अभिकरणों  के  नाम  क्या

 क्या  सरकार  का  विचार  इन  लाइनों  को  अपने  नियंत्रणाधीन  लेने  का  मौर

 यदि  तो  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेलवे  wat  :  1-1-1970  को  छोटे  आमान  की  निम्नलिखित  लाइनों  का

 परिचालन  प्राइवेट  एजेंसियों  द्वारा  किया  जा  रहा  था
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 रेलवे  जिन  कम्पनियों  gret  चलाई  जा  रही  थीं

 ate  जिनके  स्वामित्व  में  थीं  |

 फुआ-इस्लामपुर  रेलवे  फुआ-इस्लामपुर  लाइट  रेलवे  कम्पनी  लिमिटेड  |

 हावड़ा  आमता  रेलवे  हावडा-क्षमता  लाइट  रेलवे  कम्पनी  लिमिटेड  |

 al  शिया It  411  खिला  रेलवे  हावड़ा-शिमाला  लाइट  रेलवे  कम्पनी  लिमिटेड ।

 आर-सा किच
 सा राम

 रेलवे  आरा-सासाराम  लाइट  रेलवे  कम्पनी  लिमिटे

 Sars}
 डेहरी-रोहतास  रेलवे  se  र गे-रोहतास  लाइट  रेलवे  कम्पनी  लिमिटेड  ।

 शाहदरा-सहारनपुर  रेलवे  शाहदरा-सहा  रन पुर  लाइट  रेलवे  कम्पनी  लिमिटेड  ।

 इन  में  से  शाहदरा-प्हारनपूर  लाइट  रेलवे  1-9-70  प्रबन्धकों  द्वारा  बन्द  की  जा  चुकी  है  ।

 जी  नहीं  ।

 ऊपर  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  सवाल  नहीं  उठता  |

 इस्पात  कारखानों  को  स्थापना  के  लिए  विश्व  बेक  द्वारा  सहायता

 2177.  थ्रो  न०  राम  देवघर  :  क्या  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनिर्यारग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  बंक  जसी  किसी  विदेशी  एजेंसी  ने  सरकारी  क्षेत्र  में  इस्पात  कारखानों  की

 स्थापना  के  लिए  सहायता  देने  की  पेशकश  की  है

 यदि  तो  प्रस्तावित  सहायता  का  ब्यौरा  क्या  और

 उन  राज्यों  के  नाम  कया  हैं  जिनमें  इन  कारखानों  को  स्थापित  करने  का  विचार  है
 ?

 इस्पात  तथा  भारों  इंजीनिर्थारग  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (ait  मुहम्मद  शफी
 :

 विश्व  बैंक  ने  अभी  तक  सरकार  के  सामने  कोई  ऐसा  प्रस्ताव  रखा  है  !

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  |

 होस्टेस  इस्पात  कारखाने  के  लिए  स्थान

 2178.  श्री  अ०  कया  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने

 को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  होस्टेस  cera  कारखाने  के  लिए  मंसुर  राज्य  में  अन्तिम  रूप  से  स्थान  चुन  लिया

 गया

 यदि  तो  इसको  कहाँ  स्थापित  किया  जा  रहा  है  तथा  अपेक्षित  भूमि  अजित
 करने के  ara  में  कितनी  प्रगति  हुई  और
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 कारखाने की  स्थापना  के  बारे में  की  गई  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्पात  भारी  इंजी  निर्धारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  :

 qa,  1970  को  नियुक्त  की  गईल-चयन  समिति  ने  30  1970  को  अपनी  बैठक  में

 होस्टेस  इस्पात  प्रायोजना  के  लिए  स्थल  के  बारे  में  अपने  निर्णय  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  था  ।  इसकी

 रिपोर्ट  सरकार  के  विचाराधीन  है  4

 स्थल-चयन  समिति  ने  इस्पात  प्रायोजना  के  लिए  तेरानागुलु  गांव  के  दक्षिण  में  होस्टेस

 बेलारी  रेलवे  लाइन  पर  होस्टेस  क्षेत्र  की  सिफारिश  की  है  ।  कारखाने  के  लिए  जितनी  भूमि  का

 ग्रहण  करना  होगा  उसका  सीमांकन  करने  के  लिए  कार्यवाही  शुरू  कर  दी  गई  है  ।

 लौह  अयस्क  तथा  कोयले  के  कोयले  तथा  कच्चे  माल  के  लिए  नियुक्त

 की  गई  समितियों  ने  सरकार  को  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  हैं  ।  आशा  है  लोह  अयस्क  समिति  भी  शीघ्र

 ही  अपनी  रिपोर्ट  को  अन्तिम  रूप  दे  देगी  ।  स्थल-चयन  समितियों  ने  भो  अपना  काम  पूरा  कर

 लिया  है  ।

 निपट  कारों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  के  लिए  अनुमति

 2179.  थी  स०  Ho  अगड़ी  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  फियट  कार  निर्माताओं  ने  अपनी  उत्पादन  क्षमता  को  प्रतिवर्ष

 25,000  कारें  तक  बढ़ाने  के  लिए  प्रार्थना  पत्र  भेजा  और

 यदि  तो  उन्हें  अपने  कारखाने  के  विस्तार  को  अनुमति  न  देने  के  कारण

 जबकि  जनता  में  इस  कार  की  माँग  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मं०  र०  :

 तथा  यद्यपि  देश  में  फियेट  कार  के  निर्माता  मेससे  प्रीमियर  आटोमोबाइल  ने  गत  वर्षों

 में  समय-समय  पर  अपनी  क्षमता  फ्लैट  कार  की  क्षमता  को  बढ़ाने  के  लिए  विभिनन  प्रस्तावों

 पर  इस  मंत्रालय  के  तथा  योजना  आयोग  के  अधिकारियों  से  विचार-विदेश  किया  किन्तु  उन्होंने

 उद्योग  तथा  अधिनियम  1951  के  अन्तगंत  25000  कारें  प्रतिवर्ष  क्षमता  करने

 के  औद्योगिक  लाइसेंस  प्राप्ति  हेतु  कोई  नियमित  आवेदन  नहीं  दिया  ।

 कम्पनी  से  जब  कभी  विस्तार  आवेदन  प्राप्त  उस  पर  उस  समय  की  परिस्थितियों  के

 अनुसार  गुणावगुण  के  आधार  पर  विचार  किया  जाएगा  ।

 गडग  और  गुस्साल  होकर  बीजापुर  और  बंगलौर  के  बीच  एक्सप्रेस  गानों  का

 चलाया  जाना

 2180.  श्री  स०  अ०  अगड़ी  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे  बोल  और  दक्षिण  मध्य  रेलवे  के  महाप्रबंधक  को
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 1970  में  गडग  और  गुप्तिल  होकर  बीजापुर  और  बंगलौर  के  बीच  एक्सप्रेस  गाड़ी  चलाने  के  लिए
 ह अभ्यावेदन  दिया  गया  थ  ्  और

 afe  तो  इस  नई  एक्सप्रेस  गाड़ी  को  चलाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा

 रहो

 रेलवे  मंत्रो  :  ( mB )  जी  हाँ  ।

 इस  अनुरोध  पर  विचार  किया  गया  है  लेकिन  यातायात  की  दृष्टि  से  इसका  औचित्य

 नहीं  पाया  गया  है  ।

 हुबली  डिवीजन  मध्य  में  स  ह q  रो  गा  ं  का  देखो  से  चलाना

 2181,  श्री  स०  अ०  अगड़ों  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करने  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हुबली  डिवीजन  में  दक्षिण  मध्य  रेलवे  की  अधिकतर  सवारी

 गाड़ियाँ  प्रति  दिन  देरी  से  चलती

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  दक्षिण  मध्य  रेलवे  की  गाड़ी  संख्या  232  का  लगभग  प्रति

 दिन  गाड़ी  संख्या  31  से  होगी  पर  मेल  नहीं  होता

 (77)  1  1969  से  आज  तक  उसका  कितने  दिन  मेल  नहीं  हठात्

 क्या  गाड़ियों  को  नियत  समय  पर  चलाने  के  लिए  कोई  प्रयत्न  किए  जा  रहे

 (=)  क्या  गाड़ियों  का  देरी  से  चलने  का  स्पष्टीकरण  माँगने  की  प्रथा  और

 यदि  तो  जिम्मेदार  कमेचा  रियों  ने  किस  प्रकार  का  स्पष्टीकरण  दिया  ?

 रेलवे  मिले  :  जी  नहीं  ।

 जी  नहीं  ।

 (7)  1-6-69  से  13-10-70  तक  518  दिनों  अवधि  232  डाउन  सवारी

 होगी  में  31  डाउन  एक्सप्रेस  से  119  दिन  मेल  न  ले  सकी  |

 जी  हाँ  ।  शोधक  और  दण्डात्मक  उपाय  प्रारम्भ  करना  जिसमें  विशेष  समय पालन

 यान  चलाना  और  दोषी  पाए  गए  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  अनुशासन  की  शामिल  है  ।

 जी  जब  भी  गाड़ी  लेट  चलती  जवाब  तलब  किए  जाते  हैं  ।

 जवाब  तलबी  इस  किस्म  की  होती  है  कि  विलम्ब  के  वास्तविक  कारण  स्पष्ट  हो
 जायें  ताकि  आवश्यकतानुसार  उपयुक्त  दण्डात्मक  अथवा  निवारक  कारवाई  की  जा  सके  |

 तीखुर  रेलवे  स्टेशन  पर  वेस्ट  कोस्ट  एक्सप्रेस  का  रुकना

 2182.  श्री  सी०  के ०  चक्रपाणी  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 — क्या  | बेस्ट  कोस्ट एक  aaa  को  तीखुर  रेलवे  स्टेशन  पर  ठहराने  के  सम्बन्ध  में  सरकार

 को  तीखुर  और  केरल  के  मालपुरम  जिलों  के  निवासियों  से  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया  है  ?

 रेलवे  सहेली  नन्दा  जी  हाँ  ।

 इस  मांग  को  जाँच  की  है  लेकिन  जश  तर्कसंगत  नहीं  पाया  क्योंकि  इस  स्टेशन  से

 लम्बी  दूरी  का  य  Wis)  a  पर्याप्त  नहीं  है
 |  f कि  र  भी  जव  भी  यहाँ  से  लम्बी  पूरी  का  पर्याप्त  यातायात

 इस  माँग  पर  पुर्नविचार  किया  जायेगा  |  ह

 रेल  दुर्घटनाएं

 2183.  श्री  हिम्मतसिहका  :  क्या  रेलवे  मंत्री  ag  बताते  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  1970  में

 थोड़े  समय  के  अन्तर  में  ही  देश  में  तीन  बड़ों  रेल  दुर्घटनाएं  और

 यदि  तो  क्या  बढ़ती  हुई  रेन  दुर्घटनाओं  की  जाँच  करने  के  लिए  सरकार  का  एक

 आयोग  स्थापित  करने  का  विचार  है  ?

 रेलवे  मंत्री  :  जी  हाँ  ।  1970  में  तीन  गम्भीर  दुर्घटनाएं  हुईं  और

 इन  दुर्घटनाओं  के  बारे  में  रेल  सुरक्षा  के  अपर  आयुक्त  द्वारा  विधिक  जाँच  की  गयी  है  ।

 इस  बर्ष  1970  से  1970  तक  की  दुर्घटनाओं  की  संख्या  पिछले  वर्ष

 की  इसी  अवधि  की  दुर्घटनाओं  की  संख्या  से  कम  है  ।  रेल  दुर्घटनाओं  के  प्रश्न  पर  विचार  करने  के

 लिए  किसी  आयोग  को  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 रेलवे  सेवा  इलाहाबाद  के  अध्यक्ष  का  चयन

 2184.  श्री  ईश्वर  रड डी  क्या  मलबे  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  सेवा  इलाहाबाद  का  पद  25  1970  से  खाली  पड़ा

 यदि  तो  क्या  इस  चुनाव  के  लिए  रेलवे  मंत्रालय  को  संघ  लोक  सेवा  आयोग  को

 चार  नामों  का  सुझाव  देना  होता

 तो  क्या  यह  सच  है  कि  इस  बार  केवल  तीन  ar  म |  |  aY  सजे  रगे
 alo  Ast  te  थे  और  यदि  at,  तो

 इसके  क्या  कारण

 क्या  यह  सच  है  कि  रेलवे  मंत्रालय  द्वारा  सुझाए  गए  दो  रेलवे  अधिकारियों  के  विरुद्ध

 गम्भीर  आरोप  अनिर्णीत  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  और  आरोपों  की  जाँच  के  लिए  क्या  कार्यवाही

 को  गई  है  ?
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 रेलवे  मंत्रो  :  जी  हाँ  ।

 और  रेल  सेवा  आयोग  के  अध्यक्ष  के  पद  को  भरने  के  लिए  जो  भर्ती  नियम  हैं

 उनके  अनुसार  यह  पद  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  उन  नामों  में  से  चुने  गये  व्यक्ति  से  भरा  जाता

 है  जो  रेल  मंत्रालय  द्वारा  भेजे  गये  पैनल  में  होते  इन  नियमों  में  यह  निर्धारित  नहीं  है  कि  ऐसे

 पेनल  में  नामों  को  संख्या  कितनी  हो  ।

 जी  नहीं  ।

 सवाल  नहीं  उठता  ।

 अदिस
 अनुसूचित  अनुसूचित  i  me  |  जातियों  और  पिछड़े  वर्गों

 के  लिए  आवास  योजना

 2185.  श्री  कं०  हाज़िर  :  क्या  घी  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  कपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियों  और  अन्य  पिछड़े  वर्गों  के  लिए  जिनके

 पास  रहने  के  लिए  अपना  कोई  मकान  नहीं  सरकार  के  समक्ष  कोई  आवास  योजना  और

 यदि  तो  उस  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उसे  कब  कार्य  रूप  दिया  जायेगा  ?

 fafa  मंत्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य-मंत्री  जगन्नाथ  राव )
 और  अनुसूचित  अनुसूचित  आदिम  जातियों  तथा  अन्य  पिछड़े  वर्गों  के  लिए  दो  arara

 योजनाएं  चल  रही  हैं  :--(1)  केन्द्रीय  सहायता  के  साथ  राज्य  आयोजना  योजनाओं  के  अधीन  मकानों

 के  निर्माण  के  लिए  तथा  (2)  केन्द्र  हारा  प्रवर्तित  योजना  के  अधीन  मेहतरों  और  संचालकों

 के  आवास  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  दिये  गए  सहायक  अनुदान  ।  यह  आवास  और

 नगरीय  विकास  विभाग  की  गंदी  बस्तियाँ  उन्मूलन  योजना  तथा  निम्न  आय  वर्ग  आवास  योजना  की

 स्क  साधारणतया  गह  निर्माण  का  खच  1200  रुपए  निश्चित  किया  गया  है  और  बिशेष  मामलों

 में  राज्य  सरकार  के  विवेक  पर  1600  रुपये  निश्चित  किया  गया  है  ।  हिमालय  के  सीमावर्ती  पहाड़ी
 क्षेत्रों  में  मकान  निर्माण  का  खच  2000  रुपए  निश्चित  किया  गया  है  ।  इसमें  से  75  प्रतिशत  खड़े

 उपदान  के  रूप  में  दिया  जाता  है  तथा  शेष  लाभ  प्राप्तकर्ता  द्वारा  नकद  श्रम  अथवा  सामान

 इत्यादि  के  रूप  में  उठाया  जाता  है  ।  मकान  के  लिए  जमीन  खरीदने  के  लिए  भी  200  रुपए  से  500

 रुपए  प्रति  मकान  की  दर  से  सहायता  दी  जाती  है  ।

 Demage  to  Railway  Property  in  West  Bengal

 2186,  SHRI  NATHU  RAM  AHIRW  rah AR  Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be
 plcased  to  state

 (a)  ihe  value  of  Railway  property  destroyed  by  anti-social  violent  elements  in  West
 Bengal  during  the  last  three  months;

 (b)  the  numter  of  persons  killed  during  the  said  period;  and
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 (८)  the  effective  steps  taken  by  Government  to  protect  railway  property  and  to  check

 violence  ?

 THE  MINISTER  OF  RAIL  AYS  (SHR  J  IDA  (a)  Rs.  1,853/

 (0)  2  persons

 c)  Maintenance  of  iaw  gnd  order  being  the  responsibility  of  the  State  Governments
 attention  of  the  Government  of  West  Bengal  has  been  specially  drawn  to  the  incidents  of

 lawlessness  including  violence  affecting  the  railways  and  they  have  been  requested  to  take

 necessary  remedial!  steps

 Railway  Protection  Force/Railway  Protection  Special  Force  are  alse  0:  -ing  increas-

 ingly  deployed  to  protect  Railway  property  and  to  assist  the’  State  Police  in  handling  such

 authorities situations.  Closest  liaison is  being  maintained  with  the  State  Police  and  other
 concerned  with  a  view  to  securing  their  active  assistance  A  Bill  has  also  been  introduced  in

 the  Parliament  to  provide  for  deterrent  punishment  for  causing  damage  or  destruction  to

 railway  Property

 बारे  में कार्यवाही  वृतान्त  से  निकाले  गये  कार्यवाही-अंश  के  प्रकाशन

 RE  PUBLICATION  OF  EXPUNGED  MATTER

 MR.  SPEAKER:  The  remarks  made  by  Shri  Jyotirmoy  Basu  yesterday  were

 against  this  House  and  against  the  Chair  1  have  expunged  these  remarks  But  tt  was  sur-

 prising  for  me  that  some  Papers  have  published  those  remarks  1  have  seen  them  in  to-days
 Papers  myself  In  this  regard  I  want  to  knowthe  opinion  of  th  ouse  that  what  should
 be  done

 डा०  राम  सुभग  fag  यह  मामला  तो  विशेषाधिकार  का  मामला  है  और  इसे

 विशेषाधिकार  समिति  को  सौंपा  जाए  ।

 SHRI  RAVI  RAY  (Puri)  You  should  warn  them

 SHRI  ATAL  BiHARI  VAJPAYEE  (Balrampur)  Sir,  when  you  expunge  some  words
 from  the  proceedings,  it  isnot  clear  that  what  you  have  expunged.  Secondly,  much  time  is

 being  taken  in  expunging  such  remarks

 MR.  SPEAKER  :  When  something  is  expunged,  it  becomes  the  duty  of  the  Press  not
 10  publish  such  remarks.  (Interruptions)  I  will  have  a  meeting  with  the  Press  in  this  connection

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  A  MATTER  OF  URGENT

 PUBLIC  IMPORTANCE

 नकलों  रेशम  के  धागे  के  मूल्य  के  बारे  में  प्रफुल्ल  आयोग

 के  प्रतिवेदन  के  प्रकाशन  में  विलम्ब

 SHRI  YAJNA  DATT  SHARMA  (Anmrilsar)  Sir  I  call  the  attention  of  the
 Minister  of  Foreign  Trade  to  the  following  matter  of  urgent  public  importance  and  I  request
 that  he  may  make  a  statement  thereon  ;
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 delay  in  the  release  of  the  Tariff  ommission’s  Report  regarding  the  price
 of  art-silk  varn  and  selting  up  of  a  body  to  contre!  price  and  distribution  thereof

 resulting  in  the  reported  crisis  in  art-silk

 उद्देशिक  रविवार  मंत्री  (ato  ल०  ना  अध्यक्ष  मह  सभी  प्रकार  के  मानव

 निर्मित  रेशों  तथा  धागे  की  उँची  कीमतों  के  विषय  में  शिकायतों  को  देखते  भारत  सरकार  ने

 1968  में  टेरिफ  आयोग  से  अनुरोध  किया  कि  वह  सभी  प्रकार  के  मानव  निमित  रेशों  तथा

 धागे  की  कीमतों  की  संरचना  की  जाँच  करे  ।  क्योंकि  विस्तृत  जाँच  में  कुछ  समय  लगने  की  संभावना

 अतः  बाद  में  टैरिफ  आयोग  से  निवेदन  किया  गया  कि  वह  विस्फोट  फिलामेंट  धागे  तथा  स्टेपल

 रेशे  की  कीमतों  संरचना  के  संबंध  में  एक  अन्तरिम  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करे  ।  आयोग  ने  वहू

 प्रतिवेदन  1969  में  प्रस्तुत  किया  ag  अन्तरिम  प्रतिवेदन  था  उसके  प्राप्त  होने  पर  उसे

 प्रकाशित  नहीं  किया  गया  ।  वस्त  आयोग  ने  धागा  तैयार  करने  यालों  और  बुनकरों  के  साथ  बातचीत

 की  जिसके  फलस्वरूप  दोनों  पक्षों  ने कीमत  तथा  वितरण  के  विषय  में  स्वेच्छा  से  एक  पारस्परिक

 करार  कर  लिया  ।  यह  करार  आरम्भ  में  1  1969  से  31  1970  तक  अर्थात्

 6  होने  के  लिए  था  और  बाद  में  इसे  बढ़ा  कर  1970  के  अन्त  तक  कर  दिया  गया  ।  पता

 लगा  है  कि  यह  स्वेच्छिक  करार  संतोषजनक  रूप  से  चला  है  ।

 विस्फोट  तथा  एसिटेट  फिलामेंट  धागे  के  विषय  में  और  स्टेपल  रेशे के  विषय  में  टेरिफ

 आयोग  का  प्रतिवेदन  सरकार  को  10  1970  को  मिला  art

 क्योंकि  आयोग  के  प्रतिवेदन  पर  केवल  कीमतों  तथा  वितरण  के  विषय  में  ही  निश्चय  नहीं

 किये  जाने  अपितु  विकास  कर  सम्बधी  तथा  तकनीकी  प्रकार  के  विषयों  पर  भी  निर्णय

 किये  जाने  हैं  प्रतिवेदन  सरकार  के  विभिन्न  विभागों  को  उनकी  राय  के  लिए  भेज  दिया

 जिनमें  तकनीकी  तथा  वित्त  सलाहकार  भी  शामिल  हैं  ।

 इसमें  से  काफी  कायें  पूरा  हो  चुका  है  और  अब  सरकार  इस  प्रतिवेदन  पर  अपने  विनिर्णयों

 को  यथासंभव  after  अन्तिम  रूप  देने  का  प्रयत्न  कर  रही  है  ।

 सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  मुक्त  बिक्री  वाले  जिसका  उत्पादन  कुल
 उत्पादन  के  45%,  के  बराबर  की  बाजार  कीमतों  में  कुछ  वृद्धि  हुई  माँग  में  मौसमी  वृद्धि

 के  अतिरिक्त  इसका  मुख्य  कारण  पश्चिम  बंगाल  में  स्थित  रेयन  उत्पादक  एककों  में  से  एक  में

 बंदो  होना  जान  पड़ता  है  जो  देश  में  रेयन  धागे  के  कुल  उत्पादन  का  13%,  के  बराबर  का  उत्पादन

 करता  है  ।  मेरा  विश्वास  है  कि  अब  इस  एकक  में  कार्य  शुरू  हो  गया  है  ।  उत्तर  प्रदेश  में  स्थित

 एकक  अन्य  एकक  के  सामने  पूरे  उत्पादन  स्तर  पर  पहुँचने  में  कुछ  कठिनाइयाँ  मा  रही  पर

 अब  ऐसी  जानकारी  मिली है
 कि  उन  पर  काबू  पा  गया  है  ।  इसलिए  निकट  भविष्य  में  ही

 इस  स्थिति  में  पर्याप्त  सुधार  होना  चाहिए  ।  मैंने  धागा  उत्पादकों  से  यह  भी  अनुरोध  किया  है  कि

 वे  सामान्य  खपत  वाले  क्षेत्रों
 को  मुक्त  बिक्री  पूति  बना  करके  उसकी  बनावटी  कमी  न  होने  दें  ।

 नाइलन  फिलामेंट  धागे  तथा  पोस्टर  स्टेपल  रेशे  की  कीमत  संरचना  पर  टैरिफ  आयोग  का

 प्रतिवेदन  भी  सरकार  को  1970  में  प्राप्त  हो  चुका  है  ओर  उस  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।
 तथापि  माइलन  धागे  की  कीमतों  तथा  बितर  पर  इस  वर्ष  के  मध्य  से  नाइलन  धागे  के  प्रमुख
 उत्पादकों  और  वास्तविक  प्रयोक्ताओं  के  बीच  एक  स्वेच्छिक  करार  भी  चल  रहा  है  ।  इसके
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 काबा पा था  काका ाा कण नया
 रिक्त  माइलन  की  काफी  साला  आना  की  जा  चुको  है  और  शीघ्र  ही  कुछ  और  आयात  किये

 जायेंगे  ।

 alan अधिक  य
 उत्पादन  बढ़ाने  के समस्त  मानव  निमित  रेशों  का  उत्पादन  निरन्तर  बढ़  रहा  है  और

 लिए  अतिरिक्त  क्षमताओं  के  लिए  लाइसेंस  दिये  जा  रहे  हैं  ।

 यह  स्पष्ट  होगा  कि  सभी  संभव  कार्यवाही  की  जा  रही  है  और  कृतिम  रेशम  बुनाई

 उद्योग  में  किसी  संकट  की  आशंका  होने  का  कोई  कारण  नहीं  है  ।

 SHRI  YAJNA  DATT  SHARMA  Sir,  it  has  been  slated  in  the  statement  that  there
 is  a  voluntary  agreement  between  the  major  producers  andਂ  actual  users  of  nylon  yarn,  which

 There  are  about  15000  powerlooms is  working  well
 nl

 But  according  to  me  this  is  not  correct
 in  Punjab  ate  alone  About  50  per  cent  of  poweriocoms  have  been  closed  down  due  to  the

 scarcity  of  this  raw  material.  This  industry  has  been  facing  this  crisis  for  the  last  one
 year.

 As  regards  the  prices  of  this  yarn,  its  price  in  1968  was  Rs.  15°08  per  kilogram,  while  it  is

 Rs.  17°64  per  ki!cgram.  It  is  high  time  that  the  Minister  should  Pay  attention  to  this  industry.
 If  nothing  is  done  to  save  this  industry  two  lekh  people  engzged  in  this  industry  will  bein
 trouble  would  like  to  know  the  time  by  which  the  report  of  the  Tariff  Commission  will  be

 laid  on  the  Fable  of  the  Hous  Secondly  Iwould  Jike  to  know  the  mcasures  Government
 will  take  immediately  to  make  the  raw  niaterial  available  at  reasonable  price  to  this  industry

 SHRI  N.  MISHRA:  As  regards  Amritsar,  I  agree  with  the  hon.  Member  that  the
 condition  is  not  good  there  Two  mills  namely  Keshavram  Mill,  Calcutta  and  J.  K.  Mill
 Kanpur,  are  the  main  suppliers  of  raw  matetial  to  this  industry  of  Amritsar.  Unfortunately
 there  was  strike  in  the  Kashavram  Mill  and  so  that  cou'd  not  supply  the  raw  material  Now
 ihe  situation  will  improve  as  toth  the  uniis—the  Kcshavram  Mill  andthe  Mill—have
 started  production  What  1  feel  on  the  basis  of  the  survey  conducted  in  Amritsar  is  that  the
 Jooms  and  mills  of  Amritsar  need  100६1'1158 11011  Modernisation  will  make  those  units
 economic

 As  regards  the  Tariff  Commission’s  Report,  it  will  be  presented  soon.  85  व  said  in  the
 other  House.  It  is  almost  ready  द  have  to  take  jnto  accounts  the  comments  of  the  Ministry
 of  Finance,  Ministry  of  Industry,  Ministry  of  Chemicals  and  Petroleum  पा  this  regard
 think  11.0  will  not  take  more  thaniwo  ard  a  half  month.  Moreover.  1  weuld  like  to  tell  the
 hon.  Member  that  we  accept  most  of  the  recommendations  of  the  Tariff  Commission

 श्री  बटा  fag  :  अमृतसर  की  दशा  सचमुच  दयनीय  है  ।  मंत्री  महोदय  ने  जो  वचन

 दिया  है  वह  अस्पष्ट  है  ।  कल  उन्होंने  जो  राज्य  सभा  में  कहा  उससे  बिल्कुल  भिन्न  उन्होंने  यहाँ

 बताया  है  ।  अमृतसर  के  सम्बन्ध  में  मेरा  उनसे  यह  प्रश्न  है  कि  ag  अमृतसर  के  छोटे  बुनकरों

 को  एक  बठक  बुलायेंगे  और  उनकी  कठिनाइयों  के  बारे  में  उनसे  विचार-विमर्श  करके  कोई  समाधान

 सुझायेंगे  तथा  पारस्परिक  समझोते  के  लिए  कोई  आश्वामन  देंगे  ?  जित  पारस्परिक  समझोते  को  बात

 कहीं  गई  है  वह  कार्यान्वित  नहीं  किया  जा  रहा  यह  बड़े  उद्योगपतियों  के  पक्ष  में  यह

 समझौता  किसने  किसने  इसकी  माँग  की  थी  ?  क्या  इसे  वस्त्र  आयुक्त  ने  अपनी  ओर  से

 ary  किया  था  ?  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूँ  कि  प्रतीक  आयोग  ने  कृत्रिम  रेशे  के  धागे  का  कितना

 मुल्य  दिये  जाने  की  सिफारिश  की  है
 ?

 श्री  ल०  नाठ  मिश्र  प्रतीक  आयोग  की  सिफारिश  को  मैं  उस  समय  तक  नहीं  बता  सकता

 जब  तक  कि  सरकार  उसके  बारे  में  कोई  निणय  न  कर  ले  ।  जहाँ  तक  राज्य  सभा  में  और  यहाँ  पर

 दिए  गए  वक्तव्यों  में  अन्तर  का  सम्बन्ध  मेरा  यह  कहना  है  कि  राज्य  सभा  में  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव
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 अमृतसर  की  स्थिति  के  बारे  में  था  और  इस  सभा  में  उसका  विषय  है--प्रफुल्ल  आयोग  की  सिफारिशेंਂ

 अतः  दोनों  के  उत्तर  में  अन्तर  होना  भी  स्वाभाविक  है

 जहाँ  तक  उद्योग  में  प्रगति  का  सम्बन्ध  है  पिछले  दशक  में  उत्पादन  50  लाख  किलोग्राम  से

 बढ़कर  1969  में  380  लाख  किलोग्राम  हो  गया  था  ।  अमृतसर  में  एककों  के  सामने  कठिनाई  का

 कारण  यह  था  कि  कलकत्ता  की  केशो राम  मिल  तथा  कानपुर  की  जे०  के०  इन्डस्ट्रीज  वहाँ  माल

 सप्लाई  नहीं  कर  सकी  थीं  ।  जहाँ  तक  प्रभावित  लोगों  के  साथ  बैठक  करने  का  विचार  मैं  कताई

 मिल  मालिकों  से  पहले  ही  मिल  चुका  हूँ  और  उनसे  कह  चुका  हूं  कि  वे  जानबूझ  कर  माल  की  कमो

 न  बल्कि  वे  पारस्परिक  समझौते  के  अनुसार  काय  करें  ।  जहाँ  तक  पारस्परिक  समझौते  का

 सम्बन्ध  है  यह  कताई-उद्योग  मालिकों  और  बुनकरों  के  बीच  पारस्परिक  स्तर  पर  कपड़ा  आयुक्त  के

 समक्ष  हुआ  था  ।  यदि  बैठक  का  सुझाव  आता  तो  मैं  उनसे  मिलूँगा  और  उनको  कठिनाइयों

 को  सुनूंगा  |

 SHRI  ATAL  BIHARI  VAJPAYEE  (Balrampur)  :  I  want  to  ask  three  Questions.  Firstly
 if  Government  were  predetermined  to  take  sucha  long  time  for  considering  the  report  of

 Tariff  Commission  ?  Why  did  they  ask  for  interim  report  from  the  Tariff  Commission  ?

 Secondly,  the  mutual  agreement  made  between  the  spinners  and  the  weavers  is  not  working
 satisfactorily.  It  provides  that  45  per  cent  of  the  total  production  will  be  for  actual  usess
 while  they  are  getting  hardly  30  per  cent.  Is  this  agreement  is  not  being  honoured  by  the
 spinners  why  do  the  Government  not  make  amendment  in  it?  Thirdly,  1  would  like  to  know

 why  the  Government  are  hesitating  to  place  the  Tariff  Commission’s  report  on  the  Table  of
 the  House  ?  As  it  is  not  the  secret  document,  request  that  it  should  be  placed  on  the  Table
 of  the  House  today.

 SHRI  L.  N.  MISHRA  :  We  asked  for  an  interim  report  after  concluding  that  the  Tariff
 Commission  would  take  long  time  to  give  a  final  report.  So  we  committed  ro  sin  in  doing  so-
 As  regards  the  placing  of  the  report  on  the  Table,  I  have  no  hesitation.  But  it  will  be  of  no
 use,  As  regards  the  mutual  agreement  between  the  spinners  and  weavers,  it  has  been  working
 sulisfactorily  for  the  last  6  months  so  its  term  was  extended  for  anothc:  6  months’  period  ie.
 upto  30th  December.  The Moreover,  we  have  been  helping  the  weavers  as  much  85  we  can.
 final  report  of  the  Tariff  Commission  will  be  placed  on  the  Table  after  the  Government  will
 take  final  decision  on  it.  Asregards  the  non-implementation  cf  the  agreement  say  that
 will  look  into  it,  if  there  will  be  any  complaint  in  this  regard.

 SHRI  HARDAYAL  DEVGUN  (2851:- 10611) :  :  I  would  like  to  know  whether  the
 requirements  of  the  छ.'९8.४८15: 10806  been  met  in  full,  if  not,  the  reasons  why  45  per  cent  of  the
 [10011011011  was  allowed  for  open  sale.  I  would  also  like  to  know  the  measures  Government
 Propose  to  take  for  cnsuring  the  supply  of  raw  material  to  weavers  as  much  as  they  require.
 Do  you  propose  to  take  decision  before  the  end  of  December  or  to  extend  the  term  of  mutval
 agreement  ?

 SHRI  L.N.  MISHRA  It  is  a  fact  that  we  could  rot  supply  the  raw  material  to  the
 weavers  as  much  as  they  require.  That  is  why  we  have  resorted  to  con‘rol  and  other  measures.
 As  regards  the  decision  onthe  report,  we  received  the  final  report  cn  10th  October  and  we
 will  try  to  take  decision  before  the  30th  December.

 SHRI  JAGANNATH  RAO  JOSHI  (Bhopal}  :  The  production  of  yarn  has  gone  up
 from  2000  tons  to  43000  tons  during  the  last  two  decades.  Eventhen  the  requirements  of
 small  scale  units  have  not  been  met  in  full.  ह  agreement  45  per  cent  of  the  production  was
 earmarked  for  them  but  only  30  per  cent  was  supplied  to  them.  Of  the  remaining  45  rer
 cent  the  spinners  earned  huge  amount  of  profit  by  selling  it  into  open  market.  The  Minister
 himself  was  aware  of  it  as  appears  from  his  statement.  would  like  to  know  whether  any
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 inquiry  has  been  instituted  to  sec  1112  profit  earned  by  the  spinners  and  the  loss  suffered  by
 the  weavers  on  account  of  non-supply  of  raw  material.  1  would  also  like  to  know  whether
 Government  have  taken  some  sieps  tO  give  soms  reiief  to  the  weavers  on  interim  basis  and

 whether  the  report  of  Tariff  Commission  will  be  mad2  public  oa  the  eve  of  next  general
 election.

 SHRI  L.  N.  MISHRA:  We  have  received  a  complaint  regarding  the  abnormal  increase
 in  the  prices  of  yarn.  Thereafter  we  have  called  a  meeting  of  the  spinners  and  asked  them
 not  10  increase  the  price  by  creating  artificial  scarcity.  The  difficulty  is  this  that  the  prices
 of  synthetic  fibre  is  tco  high  in  our  country.  We  earnestly  desire  that  the  prices  should  come
 down.  We  want  to  take  final  decision  in  this  matter  before  39th

 December.  |  We  will  also

 adopt  some  statutory  measures,  if  necessary.

 सभा  पटल  पर  रखें  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 हिन्दू  विवाह  अधिनियम  के  अंतगर्त  अधि घोषणाएं

 मंत्रालय  तथा  समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य-मंत्री  जगन्नाथ  :  मैं

 निम्नलिखित  पत्न  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ  न

 (1)  हिन्दू  विवाह  1955  की  धारा  8  की  उपधारा  (3)  क॑  अन्तर्गत

 लिखित  अधिसूचनाओं  तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  :--

 दिल्ली  हिन्दू  विवाह  पंजीकरण  1956  जो  दिनांक  27  1956

 के  दिल्ली  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  एफ०  22  एस०  जी०

 में  प्रकाशित  हुए  थे

 (at)  दिल्ली  हिन्दू  विवाह  पंजीकरण  1970  जो  दिनांक  7

 1970  तथा  21  1970  के  दिल्ली

 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  एफ०  14  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।  ग्रंथालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  Zto—  4358/70]
 2 a (  )  उपर्युक्त  अधिसूचनाओं  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों  का  एक

 विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या

 एल०  zo  4359/70]

 खादी  आयोग  सम्बन्धी  पत्र

 औद्योगिक  fasta  तथा  आन्तरिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  म०  रह  :

 मैं  निम्नलिखित  पत्न  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ  :--

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  1956  की  धारा  23  की  उपधारा

 (4)  के  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  के  वर्ष  1966-67  के  प्रमाणित

 लेखे  की  एक  प्रति  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 उपर्युक्त
 दस्तावेजों  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुये  विलम्ब  के  कारणों  का  एक

 विवरण  |

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी  ०--4360/70]
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 Personal  Explanation  November  24,  1970

 राज्य  सभा  से  संदेश

 MESSAGE  FROM  RAJYA  SABHA

 सचित्र  :  मैं  राज्य  सभा  से  प्राप्त  एक  संदेश  की  सूचना  देता  हूँ  कि  राज्य  सभा

 ते  17  1970  को  हुई  अपनी  बैठक  में  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  1970

 को  पास  कर  दिया है  ।

 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  विधायक  सभा  पटल  पर  रखा  गया

 सचिव :  मैं  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  किये  गये  रूप  में  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता

 1970  को  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ  ।

 नय  वाण

 विशेषाधिकार  समिति

 COMMITTEE  OF  PRIVILEGES

 प्रतिवेदन

 श्री  रा०  धो०  भण्डारे  :  मैं  विशेषाधिकार  समिति  ar  l2at  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत  करता  हूँ  ।

 भारी  इंजीनियरिंग  राँची  के  कर्मचारियों  के  परिवारों  को

 मुआवजे  के  बारे  में  तारांकित  प्रश्न  संख्या  728  पर

 अनुपूरक  प्रश्नों  के  उत्तर  में  शुद्धि

 CORRECTION  OF  ANSWER  TO  SUPPLEMENTARIELS  ON

 5.  NO.  728  RE.  COMPENSATION  TO  FAMILIES  OF

 EMPLOYEES  OF  H.  E.  C.  RANCHI

 इस्पात  तथा  भारों  इंजीनिर्यारग  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  :  में

 भारी  इंजी  निर्धारण  के  कर्मचारियों  के  परिवारों  को  मुआवजे  के  बारे  में  तारांकित

 प्रश्न  संख्या  728  सम्बन्धी  अनुपूरक  प्रश्नों  के  1  1970  को  दिए  गए  उत्तर  को  शुद्ध
 करने

 के  लिए  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखता हूं  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या

 एल ०  Zto-——4362/70]|

 ae  ew  ao

 व्यक्तिगत  स्पष्ट  करण

 PL PERSONAL  EX  ह LANATION

 थी  लोबो  प्रभु  )  19-11-70  को  जब  में  और  श्री  पाणिग्रहण  समिति  में  एक
 साथ  थे  तो  उन्होंने  मुझे  एक  पुस्तक  पढ़ते  हुए  देखा  जिसमें  45  आकर्षक  चित्र  थे  ।  इस  पुस्तक
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 ae  aa  संयुत  समिति

 की  नियुक्ति

 में  कोणार्क  के  मन्दिर  के  चिह्नों  संकलन है  जो  पर्यटकों  की  जानकारी  के  लिए

 प्रकाशित  की  गई  है  ।  यह  पुस्तक  उड़ीसा  के  एक  संसद्  सदस्य  की  है  ।  जैसा  कि  मंत्री  महोदय  का

 अनुमान है  इस  पुस्तक  से  धारा  291  उल्लंघन  नहीं  होता  में  यह  स्पष्टीकरण  उत्पन्न

 भ्रान्ति  का  निवारण  करने  हेतु  दे  रहा  हूँ  ।

 निवासी  विधि  में  संशोधनों  की  जाँच  सम्बन्धी  agra  समिति े  4  Nl

 की  नियुक्ति  के  लिए  प्रस्ताव

 MOTION  FOR  APPOINTMENT  OF  JOINT  COMMITTEE  FOR

 EXAMINATION  OF  AMENDMENTS  TO  ELECTION  LAW

 विधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रों  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ

 25  1970  को  तारांकित  प्रश्न  संख्या  580  पर  पुछ  गए  अनुपूरक  प्रश्नों  के

 दौरान  लोक  सभा  में  हुए  वाद-विवाद  के  प्रकरण  में  निर्वाचन  विधि  में  संशोधनों  का  प्रश्न

 दोनों  सभाओं  की  संयुक्त  समिति  को  उस  पर  विचार  करने  तथा  प्रतिवेदन  देने  के  लिए

 इन  हिदायतों  के  साथ  सौंपा  जाये  कि  वह  अगले  सत्र  के  प्रथम  सप्ताह  के  अन्तिम  दिन

 तक  अपना  प्रतिवेदन

 कि  समिति  के  21  सदस्य  जिसमें  14  सदस्य  इस  सभा  जो  अध्यक्ष  द्वारा

 निर्दिष्ट  किये  जायेंगे  तथा  7  सदस्य  राज्य  सभा  जो  राज्य  सभा  के  सभापति  द्वारा

 नाम  निविष्ट  किये

 कि  अध्यक्ष  यदि  वह  समिति  का  सदस्य  होने  के  लिए  सहमत  समिति  के

 सभापति  अन्यथा  अध्यक्ष  महोदय  समिति  के  सदस्यों  में  से  एक  सदस्य  को  समिति

 का  सभापति  नामनिदिष्ट  कर

 कि  संयुक्त  समिति  की  बैठक  के  गठन  के  संयुक्त  समिति  की  कुल  सदस्य
 संख्या

 के

 एक  तिहाई  सदस्य  गणपूर्ति  के  लिए  आवश्यक

 कि  अन्य  मामलों  में  इस  सभा  के  संसदीय  समितियों  सम्बन्धी  प्रक्रिया  नियम  ऐसे  परिवर्तनों

 और  रूपभेदों  के  जो  अध्यक्ष  महोदय  लागू  ओर

 ai  प
 कि  ag  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  वह  उक्त  संयुक्त  समिति  में  बच  ह  मलित

 हो  और  राज्य  सभा  के  सभापति  द्वारा  संयुक्त  समिति  के  लिए  नाम निर्दिष्ट  7  सदस्यों  के

 नाम  इस  सभा  को  बताए  ्

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 25  1970  को  तारांकित  प्रश्न  संख्या  580  पर  पूछे  गए  अनुपूरक  प्रश्नों  के

 वाच
 a

 दि  ि  क  ि विधि  में  संशोधनों  का  प्रश्न दौरान  लोक  सभा  में  हुए  वाद-विवाद  के  प्रकरण  में  नदी

 दोनों  सभाओं  की  संयुक्त  समिति  को  उस  पर  विचार  करने  तथा  प्रतिवेदन  देने  के  लिए
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 Dismissal  of  Salwan  College  Lecturer  November  24,  1970

 इन  हिदायतों  के  साथ  सौंपा  जाये  कि  वह  अगले  सत्न  के  प्रथम  सप्ताह  के  अन्तिम  दिन  तक

 अपना  प्रतिवेदन

 कि  समिति  के  21  सदस्य  जिसमें  14  सदस्य  इस  सभा  जो  अध्यक्ष  ढारा

 निर्दिष्ट  किये  जायेंगे  तथा  7  सदस्य  राज्य  सभा  जो  राज्य  सभा  के  सभापति  द्वारा

 नाम निर्दिष्ट  किये

 कि  अध्यक्ष  यदि  वहू  समिति  का  सदस्य  होने  के  लिए  सहमत  समिति  के

 सभापति  अन्यथा  अध्यक्ष  महोदय  समिति  के  सदस्यों  में  से  एक  सदस्य  को  समिति

 का  सभापति  नाम निर्दिष्ट  कर

 कि  संयुक्त  समिति  की  don  के  गठन  के  संयुक्त  समिति  की  कुल  सदस्य  संख्या  के

 एक  तिहाई  सदस्य  गणपूर्ति  के  लिए  आवश्यक

 कि  अन्य  मामलों  में  इस  सभा  के  संसदीय  समितियों  सम्बन्धी  प्रक्रिया  नियम  ऐसे  परिवर्तनों

 और  रूपभेदों  के  जो  अध्यक्ष  महोदय  लागू  ओर

 कि  यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  वह  उक्त  संयुक्त  में  सम्मिलित

 हो  और  राज्य  सभा  के  सभापति  द्वारा  संयुक्त  समिति  के  लिए  नामनि्दिष्ट  7  सदस्यों

 के  नाम  इस  सभा  को  बताए  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 Tbe  Motion  was  adopted

 सलवान  दिल्ली  के  प्राध्यापक  की  बर्खास्तगी  के  बारे  में

 RE  :  DISMISSAL  OF  LECTURER  OF  SALWAN  COLLEGE,  DELHI

 SHRI  MADHU  LIMAYE  (Monghyr):  Sir,  two  days  before  when  education
 Minister  made  a  statement  about  Shri  Javed  Alam  affair  we  demanded  that  a  discussion  should
 be  allowed  on  this  matter  because  there  are  three  questions  involved.  First  question  is  in
 regard  to  the  rights  of  a  citizen  and  freedom  of  acitizen.  The  second  question  is  whether
 any  educational  institution,  which  gets  95  per  cent  aid  from  University  Grants  Commission  can
 remove  any  lecturer  an  communal  consideration.  The  third  question  is  thal  whether  any  person
 can  be  permitted  to  spread  communalism  in  the  Capital.  Posters  have  been  seen  in  the  city
 walls  wherein  Shri  Javed  Alam  has  been  condemned  for  marrying  a  Hindu  girl  and  aspersion
 have  been  cast  on  his  character.  It  has  been  stated  that  public  meeting  is  also  going  to  be  held
 in  this  regard  and  Shri  Balraj  Madhok  will  participate  in  that  mecting-  According  to  the
 available  information  Shri  Javed  Alam  has  married  the  Hindu  girl  according  to  Law  and  this
 marriage  iS  worth  of  commendation.  Government  should  clarify  the  position  whether  this
 marriage  is  constitutionally  legal  or  this  is  a  case  of  abduction.  Leaders  of  the  political  parties
 should  restrain  from  spreading  communalism.  Discussion  should  be  allowed  in  this  House  on
 the  decision  of  the  governing  body  of  the  college  to  dismiss  Shri  Javed  Alam  and  also  threaten-
 idgs  of  intimidation  and  charges  of  indiscipline  levelled  against  the  students  who  protested
 against  this  decision.

 SHRI  BAL  RAJ  MADHOK  (South  Delhi):  Mr.  Speaker,  Sir.  This  matter  is  in  regard to  my  constituency  and  should  be  allowed  to  speak,  There  is  no  communal  consideration
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 But  several  written  complaints behind  Shri  Javed  Alam’s  dismissal  from  Salwan  college.
 even  from  the  lecturers  of  the  college  regarding  misbehaviour  and  mis-conduct  of  Shri  Javed
 Alam  have  been  received.  He  is  not  of  gocd  character  man  who  can  be  tolerated  in  a  girls

 college.  I  am  Sure  that  by  raising  this  issue  some  political  parties  want  to  spread  communal

 feelings  in  the  capital,  which  shall  never  be  tolerated.

 SHRI  HARDAYAL  RDEVGUN  (East  Delhi):  It  is  wrong  to  say  that  Shri  Javed  Alam
 has  been  removed  from  the  college  because  he  has  married  a  Hindu  girl.  Iam  a  member  of
 the  Governing  body  of  the  college  and  know  all  the  facts.  The  facts  given  here  are  wrong. We
 have  passed  a  resolution  for  his  removal  and  in  that  resolution  all  the  facts  are  given.  Nowa
 communal  colour  is  being  given  to  whcle  matter.

 SHRI  ATAL  BEHARI  VAJPAYEE  (Balrampur)  :  ‘On  a  point  of  order.  Under  which
 tule  Shri  Madhu  Limaye  has  been  allowed  to  raise  this  question  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  उन्हें  नियम  के  अन्तर्गत  अनुमति  दी  है  ।

 SHRI  ATAL  BEHARI  VAJPAYEE  :  Shri  Madhu  Limaye  has  mentioned  my  name.

 Therefore  please  allow  me  also,

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA  :  You  have  allowed  them;  please  allow  us  also.

 SHRI  HARDYAL  DEVGUN:  There  a  mother  of  a  teacher  has  written  that  this  men  is

 bad  character.

 SHRI  ATAL  BEHARI  VAJPAYEE:  Sir.  It  has  not  been  provided  in  this  rule  that

 the  Minister  would  make  a  statement  in  reply.

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  चाहता  हुँ  कि  मंत्री  महोदय  स्थिति  स्पष्ट  कर  दें  ।

 SHRI  HARDAYAL  DEVGUN :  No  such  direction  have  been  issued  to  the  governing
 body  of  the  colle  ge  that  it  cannot  remove  any  temporary  lecturer  from  service.  They  want  to
 create  disturbances  in  Delhi.

 SHRI  BAL  RAJ  MADHOK :  There  should  be  a  discussion  on  this  issue.

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  अपना  वक्तव्य  देंगे  और  स्थिति  स्पष्ट  करेंगे  )  |

 यदि  माननीय  सदस्य  इसी  तरह  बाधा  डालते  रहे  तो  मैं  मंत्री  महोदय  से  इसे  सभा  पटल  पर  रखने  को

 कहूंगा  और  सभा  को  दो  बज  कर  पन्द्रह  मिनट  wo  प०  तक  के  लिए  स्थगित  कर  दूँगा

 इसके  पश्चात्  लोक  सभा  मध्याहन  भोजन  के  लिए  दो  बज  कर  aag  मिनट

 |: ह ०  To  तक के  लिए  स्थगित  हुई

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  lunch  till  fifteen  minutes  past
 fourteen  of  the  Clock

 मध्याहन  भोजन  के  पश्चात्  लोक  समा  दो  बजकर  अठारह  मिनट  [ : ह  To  पर

 समवेत  हुई

 The  Lok  Sahha  re-assembled  after  Junch  at  eighteen  minutes  past
 fourteen  of  the  Clock

 श्री  श्रीचन्द  गोयल  पीठासीन  हुए  7
 |  SHRI  SHRI  CHAND  GovaL  in  the  Chair  J

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA  :  J  have  a  point  of  order.  Neither  nor  my  party
 has  any  objection  to  this  marriage.  But  there  are  other  various  reasons  for  objection,  the
 first  being  th  at  this  question  should  not  be  repeated  again  and  again  here.
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 सभापति  महोदय  :  यह  प्रश्न  अब  यहाँ  नहीं  उठाया  जायेगा  क्योंकि  मंत्री  महोदय  के  वक्तव्य

 लाग  IQS atlaa  सर  foro  |  | को  सभा  पटल  कर  रख  दिया  गया  है  जिसे  परि  गया  होगा

 been  circulated  so  fat  We  kave SHRI  MADHU  LIMAYE  The  statement  has  not
 not  got  its  copy.

 MR.  CHAIRMAN  :  have  come  to  know  that  the  statement  has  not  yet  been  laid
 on  the  Table.

 SHRI  MADHU  LIMAYE:  Then  what  is  we  are  discussing  here ?  Iam  ready  to

 listen  to  Shri  Gupta  but  before  that  I  would  like  to  know  the  views  of  the  Minister.

 SHRI  HARDYAL  DEVGUN :  This  is  wrong.  Iam  amember  of  the  governing
 body.  They  are  making  it  communal.

 सभापति  महोदय  कृपया  आप  बेठ  जाइये  |  श्री  बलराज  मधोक  तथा  श्री  गुप्ता  अपनी

 बात  कह  चुके  हैं  ।  मध्याहन  भोजन  से  पहले  मामला  उठाया  जा  चुका  अब  इसको  ऑफ

 समाप्त  की  जिये  ।

 अनुसूचित
 जाति  तथा  अनुसूचित  आदिम  जाति  आदेश

 विधेयक  जारी

 SCHEDULED  CASTES  AND  SCHEDULED  TRIBES  ORDERS

 (AMENDMENT)  BILL—Contd

 SHRI  OM  PRAKASH  TYAGI  (Moradabad)  :  1  welcome  this  bill  because  it  seeks to
 tectify  the  shortcomings  in  the  constitution  and  also  it  seeks  to  remove  the  agelong  injustice
 being  metted  out  to  the  scheduled  castes  and  scheduled  tribes  people  in  the  country.  But  it
 is  astonishing  to  note  that  Government  is  trying  10  tamper  with  the  report  of  the  Select
 Committee.  The  Select  Committee  was  represented  by  the  members  of  all  the  parties  and  its
 report  was  unanimous.  We  were  thinking  to  help  those  who  were  economically  and  culuturally
 backward,  But  if  we  look  to  the  economic  condition  of  other  castes  also  we  can  find  that  they
 are  also  on  the  same  footing.  Therefore,  we  had  provided  in  the  constitution  for  them  because
 their  condition  was  on  special  footing.  At  the  time  of  framing  the  constitution  we  have  given
 safeguards  to  only  Scheduled  castes  and  afterwards  Scheduled  tribes  were  also  included.  But
 now  from  this  Bill  it  is  being  provided  that  any  person  from  that  Scheduled  Tribes  who  changes
 his  religion  will  not  enjoy  this  government’s  help  because  by  changing  his  religion,  accord-
 ing  to  Government  he  will  become  economically  well  off.  Hence  the  object  of  the  Bill  be-
 comes  useless.  With  the  change  in  relegion  their  original  culture,  their  feelings  and  emotions
 are  also  changed.  They  remain  Scheduled  Tribes  people  only  in  name.  It  is  said  that
 ninty  per  cent  of  Muslims  in  India  were  Hindus.  It  becomes  clear  by  this  example  that  they
 have  changed  their  culture  etc.  after  their  conversion.

 Christian  missioanaries  in  India  are  getting  huge  amount  of  help  in  cash  as  well  as  in
 Kind  from  America  and  other  foreign  countries  and  these  Christian  missionaries  distribute  the
 money  and  clothes  etc.  10  the  poor  tribal  people.  They  give  temptation  to  these  poor  tribals
 to  change  their  religion  and  they  convert  themselves  into  christianity.  Not  only  that  these
 Christian  missions  are  also  playing  political  game  in  the  country.  They  are  trying  to  divide
 the  country  into  small  States.  Now  demands  are  being  made  for  separate  Chota  Nagpur  and
 Jharkhand  state,

 {f  Government  decide  to  give  same  assistance  which  is  being  givento  the  scheduled
 castes  and  scheduled  tribes  to  those  who  have  changed  their  religion,  there  will  be  no  end  of
 such  people  and  Government  will  have  to  face  a  very  long  list  of  those  people  claiming  for  this
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 assistance,  Who  have  changed  their  religion.  Government  shall  be  forced  to  make  necessary
 modifications  in  that  list.  Government  should  not  give  this  assistance  to  those  who  have

 converted  themselves  into  christianity  or  other  rcligions  instead  honest  and  poorer  section  of

 the  people  should  be  given  such  help  and  they  should  be  uplifted  who  need,  upliftment—social
 or  economic,  But  by  accepting  this  amendment  Government  would  do  more  harm  to  them

 and  these  people  will  be
 induced

 and  encouraged  to  change  their

 aft  बी०  शंकरा नन्द  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  आज  सदस्य  धर्म  परिवर्तन  के  बारे

 में  इतने  चिन्तित  हैं  ।  मैं  भी  मानता  हूँ  कि  यह  एक  बड़ी  महत्वपूर्ण  समस्या  है  परन्तु  अनुसूचित

 जातियों  और  अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  लोगों  के  धम  परिवर्तन  करने  के  बारे  में  बहुत  भ्रान्ति

 पदा  हो  गई  यह  एक  वास्तविक  तथ्य  है  कि  इन  जातियों  के  गरीब  लोगों  का  शोषण  केवल

 द्रवण  हिन्दुओं  के  द्वारा  हो  होता  रहा  है  और  अभी  तक  हो  रहा  है  ।  इन  जातियों  के  लोगों  के

 लिए  सवर्ण  हिन्दुओं  ने  आज  तक  कुछ  भी  नहीं  fear  है  ।  सवर्ण  हिन्दुओं  को  हरिजनों  को  हत्या

 करते  उनकी  लड़कियों  के  साथ  बलात्कार  करते  हुए  तनिक  भी  संकोच  नहीं  होता  ।  हरिजनों

 के  साथ  देश  में  जबर  ऐसी  घटनायें  और  वारदातें  की  जाती  हैं  तो  कोई  सदस्य  यहाँ  आवाज  नहीं

 उठता  |

 सौभाग्य  से  इस  विधेयक  के  सिलसिले  में  धर्म  परिवर्तन  का  मामला  इस  सदन  में

 उठाया  गया  है  ।  इस  देश  में  800  वर्ष  पूर्वे  जो  जातियाँ  अस्पृश्य  मानी  जाती  मैसूर  राज्य  में  वे

 जातियाँ  आज  सवा  हिन्दू  वे  लगाया  ब्राह्मण  कहलाती  हैं  ।  इस  काम  को  वहाँ  के  एक

 सामाजिक  कार्यकर्त्ता  जो  स्वयं  ब्राह्मण  ने  किया  ।  aq  परिवहन  की  परम्परा  ने  देश

 में  लोगों  की  आँखें  खोल  दी  हैं  ।  फिर  भी  सवर्ण  हिन्द  अस्पृश्य  वर्गों  के  लोगों  को  सदा  के  लिए

 अस्पृश्य  ही  बनाये  रखना  चाहते  हैं  ।  इसी  कारण  लोगों  की  आज  भावना  बन  गई  है  कि  धर्म

 डा० ada से  ही  उनकी  स्थिति  में  सुधार  हो  सकता  किसी  अन्य  साधन  से  नही ं।

 अम्बेडकर  ने  1956  में  स्वयं  अपना  aq  परिवर्तन  किया  था  ।  उन्होंने  कहा  था  कि  दुर्भाग्य  से  वह

 एक  शूद्र  के  घर  में  जन्मे  हैं  परन्तु  शुद्र  होकर  नहीं  मरेंगे  ।  डा०  अम्बेडकर  देश  में  अपने  समय

 के  सबसे  अधिक  प्रतिभाशाली  भर  विद्वान  व्यक्ति  थे  ।  वह  धनाढ्य  नहीं  थे  परन्तु  गन्दे  वातावरण

 में  नहीं  रहते  फिर  भी  सबसे  हिन्दू  समाज  उन्हें  अपने  से  नीची  कोटि  का  मानता  था  और  उनसे

 घृणा  करता  था  ।  यहाँ  तक  कि  एक  निधन  और  गन्दा  सबसे  हिन्दू  डा०  अम्बेडकर  को

 अपने  से  नीचा  मानता  था  ।  शिक्षा  और  आर्थिक  उत्थान  से  अनुसूचित  जातियों  ऑर  अनुसूचित

 आदिम  जातियों  का  कल्याण  नहीं  हो  सकता  ।  उन्हें  देश  में  समान  सामाजिक  स्तर  पर  लाने  की

 आवश्यकता है
 ।  कल  का  शुद्र  यदि  आज  अपना  ay  परिवर्तन  कर  लेता

 है
 तो  वह  हिन्दुओं  के

 समान  माना  जाता  है  ।  आपको  अपने  भाई  को  भाई  समझना  चाहिए  ।  यहाँ  पर  भाषण  देना  पर्याप्त

 नहीं है  ।

 SHRI  RAGHUVIR  SINGH  SHASTRI  (Baghpat)  :  The  hon.  Member  has  just
 now  said  that  there  has  been  po  man  in  Cast  Hindus  or  any  other  Institution  who  made

 efforts  to  eliminate  intouchability...

 MR.  CHAIRMAN  :  There  is  no  procedure  to  reply  in  between.

 श्री  शंकरा नन्द  :  जब  मैंने  आदिम  जाति  के  बन्धुओं  की  स्थिति  स्पष्ट  कर  दी  है

 तो  मेरी  समझ  में  यह  नहीं  आता  कि  मेरे  माननीय  मित्र  उन  लोगों  की  उन्नति  के  विरुद्ध  क्यों  हैं  ?

 संविधान  में  दिया  है  कि  धर्म  के  आधार  पर  भेदभाव  नहीं  किया  जाना  परन्तु  संविधान
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 का  पालन  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  आदिम  जाति  का  कोई  भी  चाहे  वह  ईसाई  हो  या  गैर

 उसे  आदिम  जाति  का  ही  समझा  जाना  चाहिए  ।  आज  हमारे  सामने  समस्या  यह  है  कि

 इन  लोगों  के  लिए  संविधान  में  जिन  सुविधाओं  की  व्यवस्था  की  गई  वे  सुविधायें  उसे  किस

 प्रकार  दी  जायें  ।  यदि  हिन्दू  aq  परिवर्तन  को  नहीं  रोक  तो  यह  उनका  अपना  दोष  है  क्योंकि

 उन्होंने  पद-दलित  at  के  लिए  कोई  प्रयत्न  नहीं  किये  हैं  ।  यदि  कोई  व्यक्ति  इस  वर्ग  की  सहायता

 के  लिए  आगे  आता  है  तो  कहा  जाता  है  कि  उस  at  का  शोषण  किया  जा  रहा  है  ।  वास्तव  में

 शोषण  उस  बग  का  न  होकर  हिन्दू  धर्म  का  हो  रहा  सबसे  हिन्द  इस  बात  पर  रुष्ट  हो  सकते

 हैं  क्योंकि  वे  पद-दलित  लोगों  की  सहायता  नहीं  करना  चाहते  ।  संविधान  में  पद-दलित  लोगों  के

 सम्बन्ध  में  ag  स्पष्ट  कहा  गया  है  किं  वे  ऊँचा  स्थान  प्राप्त  करने  के  लिए  कुछ  भी  कर  सकते  हैं  ।

 परन्तु  क्या  संसद्  को  यह  स्वीकारे  नहीं  है  ?

 मैं  एक  संवैधानिक  प्रश्न  उठाना  चाहता  हूँ  ।  यह  अच्छी  बात  है  कि  अनुसूची  में  कई

 जातियों  को  शामिल  किया  जा  रहा  है  ।  परन्तु  क्या  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के

 नाम  पर  गैर-अनुसूचित  जातियों  तथा  गेर-अनुसूचित  जनजातियों  को  अनुसूची  में  शामिल  करना  उचित

 होगा ?  यदि  संयुक्त  समिति  द्वारा  नियत  किये  गये  मानदंड  को  अपनाया  जाये  मुझे  कोई

 आपत्ति  नहीं  परन्तु  यदि  गैर-अनुसूचित  जातियों  तथा  मेर-अनुसूचित  जनजातियों  को  अनुसूची  में

 शामिल  किया  जाता  है  तो  मुझे  इस  पर  आपत्ति  होगी  ।  संविधान  सभा  में  जब  इस  विषय  पर  चर्चो

 हुई  तो  -4 8०  अम्बेडकर  ने  यही  बात  की  थी  परन्तु  सभा  ने  अनुसूचित  जातियों  अनुसूचित

 जनजातियों  की  सुची  बनाना  स्वीकार  नहीं  किया  ओर  यह  निर्णय  राष्ट्रपति  पर  छोड़  fear

 डा०  अम्बेडकर  को  पता  कि  राजनीतिक  चाल  का  प्रयोग  fear  जाएगा  ।  इसीलिए  उन्होंने

 सदन  में  बोलते  हुए  कहा  था--इन  अनुच्छेदों  का  उद्देश्य  संविधान  को  अनुसूचित  जातियों

 तथा  अनुसूचित  जनजातियों  की  लम्बी  सुची  से  मुक्त  करना  है  अत  यह  प्रस्ताव  किया  गया  है

 कि  राष्ट्रपति  को  यह  अधिकार  होना  चाहिए  कि  ag  राज्य  के  शासक  अथवा  राज्यपाल  के  परामर्श

 से  इन  जातियों  की  सूची  की  राज-पत्र  में  अधिसूचना  जारी-कर  सकता  एक  बार  अधिसूचना

 जारी  होने  के  बाद  यदि  सूची  में  से  किसी  जाति  का  नाम  हटाया  जाता  है  अथवा  शामिल  क्रिया

 जाता  तो  यह  काय  संसद  द्वारा  किया  सकता  है  न  कि  राष्ट्रपति  द्वारा  ।  प्रस्ताव  इसलिए

 पेश  किया  गया  है  ताकि  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  गई  अनुसूची  में  गड़बड़  करने  के  लिए  राजनीतिक

 चाल  का  प्रयोग  न  किया  जा  सके  ।

 मेरी  जानकारी  के  अनुसार  संयुक्त  समिति  के  प्रतिवेदन  में  राजनीतिक  चाल  का  प्रयोग

 नहीं  किया  गया  क्योंकि  संयुक्त  समिति  में  सभी  राजनीतिक  दलों  के  प्रतिनिधि  शामिल  सरकार

 के  संशोधनों  की  लम्बी  सूची  देखकर  मुझे  आश्चर्य  होता  है  ।  अच्छा  यह  होता  कि  ये  संशोधन

 संयुक्त  समिति  को  भेजे  जाते  और  वह  इस  बात  पर  विचार  करती  कि  क्या  इन  जातियों  और

 जनजातियों  को  अनुसूची  में  शामिल  करना  उचित  है  अथवा  नहीं  ।  जहाँ  तक  मुझे  जानकारी  है

 गेर-अनुसूचित  जनजातियों  और  खानाबदोश  जनजातियों  को  भी  अनुसूचित  जनजाति  को  सूची  में

 शामिल  किया  जा  रहा  अतः  सरकार  को  इस  मामले  में  सावधानी  बरतनी  पड़ेगी  ।

 संविधान  में  उपबन्ध  किया  गया  है  जिसके  अनुसार  सरकार  को  अनुसूचित  जातियों  तथा

 अनुसूचित  जनजातियों  की  सूची  बनाने  के  अतिरिकत  पिछड़ी  जातियों  की  भी  सूची  बनानी  चाहिए
 और  उनके  विकास  के  लिए  योजना  बनानी  चाहिए  ।  संविधान  के  अनुच्छेद  संख्या  340  के  अधीन
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 AIAN,
 1892  अनुसूचित  जाति  व  अनुसूचित  आदिम  जाति  आदेश  विधेयक

 राष्ट्रपति  पिछड़े  वर्ग  सम्बन्धी  आयोग  की  नियुक्ति  करता  है  ।  सदन  को  पता  है  कि  आयोग  नियुक्त

 किया  गयां  था  और  उन्होंने  अपना  कायें  अच्छी  तरह  से  निभाया  है  ।

 गुना  सप्ताह  से  माँग  की  जा  रही  है  कि  अमुक  जाति  को  अनुसूची  में  शामिल  किया  जाएं  क्यों
 कि

 वह  आर्थिक  अथवा  शैक्षणिक  रूप  से  पिछड़ी  हुई  यदि  कोई  जाति  आर्थिक  अथवा  शेक्षणिक  रूप

 से  पिछड़ी  हुई  है  तो  अनुच्छेद  संख्या  15  (4)  अथवा  16  (4)  के  अधीन  सरकार  उनके  विकास  के

 लिए  व्यवस्था  कर  सकती  है  ।  परन्तु  यदि  सरकार  पिछड़े  बग  की  जातियों  की  सुची  उसमें

 संशोधन  करेगी  और  सुची  में  और  जातियाँ  शामिल  करेगी  तथा  इसी  प्रकार  अनुसूचित  जातियों

 तथा  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूची  में  अतिरिक्त  जातियों  को  शामिल  तो  मेरे  में
 सरकार  का  यह  कार्य  न  तो  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  लाभप्रद  होगा

 और  न  ही  पिछड़े  वर्ग  की  जातियों  के  लिए  ही

 विधेयक  में  यह  व्यवस्था  दी  गई  है  कि  यदि  कोई  स्त्री  अनुसूचित  जाति  के  व्यक्ति  से

 विवाह  करती  है  तो  उसे  भी  अनुसूचित  जाति  का  समझा  जाएगा  |  मेरे  विचार  में  संविधान  में  इस

 बात  की  अनुमति  नहीं  दी  गई  है  ।  कानून  के  अनुसार  हमें  किसी  का  धर्म  परिवर्तन  करने  का  अधिकार

 नहीं  है  ।  आज  लोग  हिन्दू  धम  को  त्याग  कर  दूसरा  धम  अपना  रहे  हैं  परन्तु  कोई  भी  व्यक्ति  अन्य

 धम  छोड़कर  हिन्दू  धर्म  नहीं  अपना  रहा  है  क्योकि  ऐसा  करने  पर  उसे  किसी  न  किसी  जाति  में में

 शामिल  होना  पड़ेगा  ।  संसार  में  हिन्दू  धर्म  ही  ऐसा  ay  है  जिसमें  अछूत  हैं  ।

 शमी  शिकरे  गोआ  में  ब्राह्मण  चारडो  शुद्र  ईसाई  सभी  जातियों

 के  ईसाई  हैं  ।

 श्री  शंकरानन्द  :  मैं  चाहता  हूँ  कि  सुची  बनाते  समय  राजनी  तिक  चाल  का  प्रयोग  नहीं  किया

 जाना  चाहिए  ।  पिछड़े  वर्ग  की  जातियों  की  अलग  सुची  बनाई  जानी  चाहिए  भर  उनकों  अनुसूची
 में  शामिल  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।

 श्री  ट ०  Ho  केसरिया  :  संयुक्त  प्रवर  समिति  ने  प्रगतिशील  विधेयक  पेश  fear

 इसके  लिए  समिति  के  अध्यक्ष  एवं  सदस्य  बधाई  के  पात्र  हैं  ।  परन्तु  सरकार  को  काफी  संख्या  में

 संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  करने  चाहिएं  ।  सरकार  को  समिति  की  सिफारिशों  को  स्वीकार  करना  चाहिए  i

 समिति  के  प्रतिवेदन  में  पृष्ठ  संख्या  29  पर  कहा  गया  है  कि  यदि  कोई  व्यक्ति  अपना  धर्म  त्यागकर

 ईसाई  धर्म  अथवा  इस्लाम  धम  अपना  लेता  है  तो  उसे  अनुसूचित  जनजाति  का  सदस्य  नहीं  समझा

 जाएगा  |  ag  मानदंड  बिल्कुल  संगत  है  क्योंकि  यदि  जनजाति  का  कोई  व्यक्ति  इस्लाम  अथवा  ईसाई

 ay  अपना  लेता  है  तो  इसका  अथ  यह  है  कि  उसे  आदिम  जाति  में  विश्वास  नहीं  रहा  है  ।  आदिम

 जाति  के  लोग  वृक्षों  और  मूर्तियों  की  पूजा  करते  हैं  और  फसल  को  कटाई  के  समय

 पूजा  करने  की  उनकी  निजी  परम्परा  है  ।  परन्तु  ईसाई  ay  अथवा  इस्लाम  धर्म  ऐसी  परम्परा  के

 विरुद्ध  है  ।  आदिम  जाति  के  वे  जिन्होंने  ईसाई  या  इस्लाम  धर्म  अपना  लिया  वे

 विशेषाधिकार  कसे  प्राप्त  कर  सकते  हैं  जो  आदिम  जाति  के  लोगों  को  प्राप्त  हैं  ?  संविधान  में  भी

 यह  व्यवस्था  दी  गई  है  कि  ऐसे  व्यक्ति  विशेषाधिकार  प्राप्त  करने  के  अधिकारों  नहीं  हैं  ।

 संविधान  के  अनुच्छेद  संख्या  46  में  यह  व्यवस्था  दी  गई  है  कि  सरकार  जनता  के  दुशीलता

 विभागों  विशेषतया  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  शिक्षा  तथा  अर्थ

 सम्बन्धी  हितों  की  विशेष  सावधानी  से  उन्नति  करेगी  तथा  सामाजिक  अन्याय  तथा  सब  प्रकार  के

 शोषण  से  उनका  संरक्षण  करेगी  |  माननीय  श्री  कातिक  उरांव  तथा  अन्य  मानिनी य
 सदस्यों  ने
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 5.  C.  and
 5.  T.  Orders  (Amdt.)  Billਂ  ‘Agrabayana

 3,  1892
 (Saka)

 सरकार  को  एक  ज्ञापन  भेजा  है  जिसमें  कहां  गया  है  कि  पिछड़ी  आदिम  जातियों  के  लोगों  का  ईसाई

 आदिम  जातियों  के  लोगों  द्वारा  अथवा  उन  लोगों  के  जिन्होंने  ईसाई  धर्म  अपना  लिया

 किस  प्रकार  शोषण  किया  जा  रहा  है  ।  यदि  इस  शोषण  को  नहीं  रोका  गया  तो  वास्तविक  आदिम

 जाति  के  लोग  अपने  विशेषाधिकारों  से  वंचित  रह  मेरा  अनुरोध  है  कि  सरकार  संयुक्त

 समिति  की  सिफारिश  पर  गम्भीर  रूप  से  विचार  करे  |  संयुक्त  समिति  ने  जब  भी  सिफारिश  की  कि

 राजगौंड  जाति  को  सुची  से  निकाल  दिया  जाए  अथवा  बंजारों  को  सूची  में  शामिल  नहीं  किया  जाए

 अथवा  अमुक  जाति  को  आदिम  जाति  की  सूची  में  शामिल  किया  जाए  तो  सरकार  ने  समिति  को

 सिफारिश  को  स्वीकार  नहीं  किया  है  ।  इससे  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  सरकार  समिति  की  सिफारिश

 नहीं  मानना  चाहती  है  ।  सरकार  यह  दीवा  करती  है  कि  वह  पद-दलित  बग  की  सहायता  क  रना  चाहती

 यदि  वास्तव  में  सरकार  की  यही  इच्छा  है  तो  उसे  समिति  की  सिफारिश  को  समग्र  रूप  से  मान

 लेना  चाहिए  और  उन  जातियों  को  सूची  में  शामिल  नहीं  किया  जाना  चाहिए  जो  आदिम  विशेषताएं

 नहीं  रखतीं  ।  बंजारा  जाति  एक  प्रगतिशील  जाति  है  और  उसे  आदिम  जाति  की  सूची  में  शामिल

 नहीं  किया  जा  सकता  |  इसके  बावजूद  भी  यदि  सरकार  उनको  सुची  में  शामिल  करने  की  सिफारिश

 करती  है  तो  इसका  अथ  है  कि  वहू  राजनीतिक  दबाव  में  आकर  ऐसा  कर  रही  है  ।  इसो  प्रकार

 समिति  के  अध्ययन  दल  ने  अपने  प्रतिवेदन  में  कहा  है  कि  राज गौंड  जाति  को  आदिम  जाति  की  सूची

 में  शामिल  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  यदि  सरकार  इसको  स्वीकार  नहीं  करती  है  तो  यह  कैसे  कहा

 जा  सकता  है  कि  ag  प्रजातांत्रिक  सरकार  है  ।  सरकार  को  समिति  की  सिफारिश  मान  लेनो

 गर-सरकारो  संशोधन  स्वीकार  कर  लेने  चाहिएं  और  सरकारी  संशोधनों  को  वापिस  ले  लेना

 चाहिए  ।  यदि  सरकार  राजगौंडों  तथा  अन्य  पिछड़ी  जातियों  की  सहायता  करना  चाहती

 ही  है  तो  उनको  पिछड़े  वर्ग  की  सूची  में  शामिल  कर  सकती  है  ।

 श्री  कातिक  उरांव  :  मैं  समिति  द्वारा  पेश  किए  गए  अनुसूचित  जाति  तथा

 अनुसूचित  जनजाति  विधेयक  का  समन  करता  हूँ  ।  संविधान  निर्माताओं  का  get  उद्देश्य

 इन  जातियों  के  लोगों  की  सहायता  करना  है  ताकि  अमीर  और  निधन  के  बीच  के  अन्तर  को  समाप्त

 किया  जा  सके  और  उन  जातियों  के  लोग  देश  के  राष्ट्रीय  जीवन  में  भाग  ले  सकें  ।  जातियों  को

 सूची  से  निकालने  या  सूची  में  शामिल  करने  के  मामले  पर  गम्भीर  रूप  से  बिचार  किया  जाना

 चाहिए  और  प्रगतिशील  जातियों  को  सूची  में  शामिल  नहीं  करना  चाहिए  |

 सूचियों  को  बनाने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति  एकरूप  नहीं  1956  में  सरकार  ने

 बंजारा  जाति  को  सूची  में  शामिल  करना  स्वीकार  नहीं  किया  था  परन्तु  आज  उसी  जाति  को  सूची
 में  शामिल  करने  की  सिफारिश  कर  रही  है  ।  दूसरा  प्रश्न  आसाम  के  चाय  बागानों  के  उन  श्रमिकों

 को  अनुसूची  में  शामिल  करने  का  है  जिनका  नाम  अनुसूची  में  नहीं  है  ।  दूसरा  मामला  मैसूर  के  बोई
 लोगों  का  है  जिनका  नाम  अनुसूचित  जातियों  की  अनुसूची  में  था  परन्तु  संयुक्त  समिति  के  प्रतिवेदन

 में  उनका  नाम  अनुसूचित  जनजाति  की  अनुसूची  में  दिखाया  गया  है  ।

 जहाँ  तक  अनुसूचित  जातियों  का  सम्बन्ध  जिन  जातियों  ने  इस्लाम  अथवा  ईसाई  ga

 अपना  लिया  है  उनको  अनुसूची  से  निकाल  दिया  गया  है  ।  दुर्भाग्यवश  अथवा  अनुसूचित
 जनजातियों  के  जिन  लोंगों  ने  इस्लाम  अथवा  ईसाई  ad  अपना  लिया  उन्होंने  ऐसा  इसलिए  नहीं
 किया  कि  धर्म  परिवहन  उनका  अधिकार  है  बल्कि  ऐसा  उन्होंने  इसलिए  किया  क्योंकि  वे  शैक्षणिक

 एवं  राजनीतिक  रूप  से  जागरूक  हैं  |
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 नन
 24  1970  अनुसूचित  जाति  व  अनुसूचित  आदिम  जाति  आदेश  ०)  विधेयक

 यह  एक  गम्भीर  बात  है  कि  ईसाई  लोग  क्यो ंकि  अधिक  शिक्षित  तथा  राजनीतिक

 दृष्टि  से  अग्रसर  हैं  इसलिए  वे  पिछड़े  वर्गों  के  अधिकार  और  सुविधायें  फोन  ले  जाते  हैं  ।  संविधान

 सभा  की  कार्यवाही  से  पता  लग  जाता  है  कि  अनुसूचित  जनजातियों  से  सम्बन्धित  aq  परिवर्तित  लोग

 सूची  में  शामिल  नहीं  किये  गए  थे  ।  यहाँ  जनजाति  होने  से  मतलब  नहीं  बल्कि  अनुसूचित  जनजाति

 से  अभिप्राय  है  ।  मैं  अब  बताना  चाहता  हूं  कि  अनुसूचित  जनजाति  की  ऐतिहासिक  पृष्ठभूमि  क्या  है  ।

 भारत  सरकार  के  अधिनियम  1935  में  हवाई  धम  अपनाने  वालों  को  ईसाईਂ

 कहां  गया  है  जिसमें  इण्डियनਂ  तथा  यूरोपियन  लोग  शामिल  नहीं हैं  ।  का

 नाम  भी  सर्वो प्रथम  1'  31  के  जनगणना  प्रतिवेदन  में  आया  था  ।_

 इसके  पश्चात्  संविधान  के  निर्माताओं  ने  यह  निर्णय  किया  कि  किन-किन  अल्पसंख्यकों  के  वे

 विशेषाधिकार  जारी  रहने  चाहिएं  जो  उन्हें  अंग्रेजी  शासन  के  समय  उपलब्ध  थे  ।  सरदार  वल्लभभाई

 पटेल  को  अध्यक्षता  में  सलाहकार  समिति  ने  अल्पसंख्यकों  को  तीन  वर्गों  में  बाँटा  ।  कर-वर्ग  में

 एंग्लो  इण्डियन  तथा  में  भारतीय  ईसाई  तथा  सिक्ख  तथा  में  अनुसूचित

 जातियाँ  तथा  मुसलमान  ।  काफी  लम्बी  चर्चा  के  पश्चात्  कुछ  सदस्यों  ने  तो  यहाँ  तक  भी  मत  व्यक्त

 किया  कि  अनुसूचित  जातियों  के  लिए  अभी  आरक्षण  प्रणाली  नहीं  रखी  जानी  चाहिए  क्योंकि  वे  भी

 अंग्रेजी  शासन  के  समय  इस  सुविधा  का  लाभ  उठाते  रहे  परन्तु  डा०  अम्बेडकर  ने  बताया  है  कि

 मुसलमानों  के  विशेषाधिकार  60  वर्षों  तक  और  ईसाइयों  को  28  वर्षों  तक  मिले  थे  परन्तु  अनुसूचित

 जातियों  यह  लाभ  केवल  आठ  वर्षों  तक  ही  मिल  पाए  हैं  और  वे  उनका  पुरा  लाभ  नहीं  उठा

 सकी  हैं  उन्हें  आरक्षण  की  सुविधा  दी  जानी  चाहिए  ।  साथ  ही  उन्होंने  अनुसूचित  जनजातियों

 को  भी  और  अधिक  समय  तक  ये  लाभ  दिये  जाना  स्वीकार  किया  है  ।  फिर  11  1949  को  एक

 संकल्प  द्वारा  अनुसूचित  जातियों  से  इतर  अल्पसंख्यकों  के  लिए  यह  सुविधा  समाप्त  कर  दी  गई  है

 इसके  बाद  भारतीय  ईसाइयों  के  लिए  भी  यह  सुविधा  समाप्त  कर  दी  गई  मुसलमान  लोग  तो

 जनजातियों  की  श्रेणी  में  बहुत  हो  कम  आते  हैं  ।

 इसके  पश्चात्  सरकार  ने  कई  अधिनियम  तथा  आदेश  जारी  किये  ।  डा०  एच०  एन०

 कुटरू  द्वारा  17  1950  को  प्रधान  मंत्री  को  लिखे  एक  पत्र  के  उत्तर  में  सरकार  ने  डा०

 क्रू  तथा  पन्द्रह  अन्य  संसद  सदस्यों  को  बताया  कि  सरकार  इस  बात  को  आवश्यक  समझती  है  कि

 1951  तक  जनजातियाँਂ  कही  जाने  वाली  जनजातियों  को  जिन्हें  उनके  उक्त  नाम  के

 आधार  पर  विशेष  राजनैतिक  प्रतिनिधित्व  नहीं  मिलता  आया  प्रथम  बार  अनुसूचित  जनजाति  के

 रूप  में  उक्त  प्रतिनिधित्व  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  ।

 अब  उड़ीसा  सरकार  ने  4  1950  को  एक  अधिसूचना  जारी  करते  हुए  कहां  कि  जो

 आदिवासी  अपने  पुराने  धर्म  को  मानते  हैं  उन्हें  ही  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूची  में  शामिल  किया

 जाएगा  |  इस  सम्बन्ध  में  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  श्री  जवाहरलाल  नेहरू  को  एक  ज्ञापन  पेश  गया

 तो  शिक्षा  मंत्रालय  ने  इस  आशय  का  उत्तर  दिया  कि  ज्ञापन  में  जो  नाम  बताए  गए  हैं  वे  ईसाई

 प्रतीत  होते  हैं  तथा  बिहार  सरकार  ईसाई  अनुसूचित  जनजातियों  को  शैक्षणिक  दृष्टि  से  पिछड़ी  हुई

 जातियाँ  नहीं  मानती  है  तथा  कोई  छात्रवृत्ति  देने  की  सिफारिश  नहीं  करती  फिर  मंसूर

 तथा  मध्य  प्रदेश  सरकारों  ने  भी  इसी  परम्परा  का  अनुसरण  किया  ।  इससे  आप  स्वयं  ही  समझ

 लीजिये  कि  भारतीय  ईसाइयों  को  अनुसूचित  जनजातियों  में  शामिल  किया  गया  अथवा  नहीं  ।  मेरा

 कहने  का  यदि  तात्पर्य  है  कि  उनको  शामिल  नहीं  किया  गया  ।  क्योंकि  एक  राष्ट्रपति  के  आदेश  द्वारा
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 S.C.  and  5.
 T.  Orders

 (Amdt.)  Bill  November
 24,  1970

 यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  हिन्दू  धर्म  से  इतर  किसी  भी  व्यक्ति  को  अनुसूचित  जाति  की

 सूची  में  शामिल  नहीं  किया  जाएगा  ।  बाद  में  एक  अन्य  अधिसूचना  जारी  करके  सिख  सम्प्रदाय  को

 भी  इस  सूची  में  शामिल  किया  गया  ।  यह  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  atta

 1956  के  अधीन  किया  गया  ।  इससे  स्पष्ट  प्रतीत  होता  है  कि  राष्ट्रपति

 की  अधिसूचना  को  संसद्  ही  संशोधित  कर  सकती  star  कि  संविधान  की  धारा  341  खण्ड  (i)  में

 व्यवस्था  की  गई  है  ।

 घारा  342%  अनुसूचित  जनजातियों  के  बारे  में  व्यवस्था है
 ।  यह  देखने  के  लिए  कि

 कौन-सी  जनजाति  इस  धारा  के  अधीन  जनजाति  खण्ड  (1)  के  अधीन  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की

 गई  सरकारी  अधिसूचना  को  देखना  होगा  ।  सरकार  ने  वह  अधिसूचना  जारी  न  करके  एक

 भूत  गलती  है  ।  अतः  मुझे  कोई  सन्देह  नहीं  है  कि  भारतीय  ईसाइयों  को  अनुसूचित  जनजातियों  की

 सूची  में  शामिल  नहीं  किया  गया  है  ।  अतਂ  राष्ट्रपति  द्वारा  अनुसूचित  जनजातियों  का  निर्धारण  किये

 जाने  के  पश्चात्  केवल  संसद्  हो  इस  अधिसूचना  में  संशोधन  कर  सकती  परन्तु  ऐसी  कोई  are

 चाहो  नहीं  हुई  जिसके  अनुसार  ईसाई  या  मुस्लिम  धम  अपना  लेने  वालों  को  अनुसूचित  जनजातियों

 को  सूची  में  शामिल  किया  गया  हो  ।

 संविधान  की  धारा  15  (i)  के  सही  अर्थों  के  बारे  में  हमें  कुछ  सन्देह  इसमें  कहा  गया

 ह ैकि  सरकार  केवल  लिंग  अथवा  जन्मस्थान  के  आधार  पर  कोई

 भेदभाव  नहीं  बरतेगी  ।  सामाजिक  तथा  आर्थिक  रूप  से  पिछड़े  किसी  at  की  प्रगति  हेतु  सहायता

 करने  में  किसी  भी  संभावित  कठिनाई  को  दूर  करने  के  लिए  धारा  15  (1)  में  संशोधन  भी  कियां

 गया  तथा  सरकार  को  यह  अधिकार  भी  दिया  गया  कि  वह  सामाजिक  तथाਂ  आर्थिक  afse  से  पिछड़े

 किसी  भी  वर्ग  के  लिए  विशेष  व्यवस्था  कर  सकती  परन्तु  हमारा  बीस  वर्ष  का  अनुभव  हमें

 बताता  है  कि  सरकार  ने  अनुसूचित  जनजातियों  के  प्रति  विरोधी  रवैया  अपनाया  है  जिससे  इन

 जातियों  को  बहुत  हानि  पहुँची  सरकार  गेर-आदिवासियों  की  गतिविधियों  को  प्रोत्साहन  दे  रही  है
 क्योंकि  ये  सभी  बातें  आदिम  जातियों  के  प्रगति  के  मार्ग  में  बाधायें  उत्पन्न  कर  रही  हैं  ।

 शब्द  का  अभिप्राय  सामान्य  अर्थों  को  प्रतिबंधित  करना  अथवा  उसमें

 रिक्त  विशेषण  जोड़ना  अन्य  आदिवासी  जाति  शब्द  तो  पहले  से  ही  चला  आ

 रहा  है  और  यहाँ  भारतीय  ईसाई' |  कोई  शब्द  नही ंहै  अनुसूचित  जातियों  के

 अन्तगंत  अनुसूचित  भारतीय  ईसाई  नहीं  आते  ।  मत  इन  नियमों  के  अनुसार  केवल  आदिवासी  जाति

 होने  से  नहीं  बल्कि  अनुसूचित  आदिम  जाति  होने  से  वे  लाभ  प्राप्त  होते  हैं  और  मैं

 तो  यह  समझ  पाया  हूँ  कि  जिन  आदिवासी  लोगों  ने  ईसाई  धर्म  स्वीकार  कर  लिया  है  उन्हें  अनुसूचित

 नहीं  किया  गया  है  ।  संविधान  की  धारा  342  के  अधीन  जिन  अन्य  जनजातियों  को  अनुसूचित  किया

 जाएगा  वे  भी  भारतीय  ईसाइयों  से  भिन्न  जातियाँ  होंगी  क्योंकि  ईसाई  धम  अपना  लेने  वाला  वर्ग

 इन  पिछड़े  वर्गों  के  सर्वथा  भिन्न  है  और  इनकी  धार्मिक  नीतियाँ  तथा  रीति-रिवाज  भी  सर्वथा

 मलंग हैं  ।

 यदि  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  निर्धारित  मानदण्ड  के  अनुसार  चला  जाए  तो  ये  धर्मे

 परिवर्तित  लोग  अनुसूचित  जनजातियों  की  परिभाषा  के  अन्तर्गत  नहीं  आते  क्योंकि  यह  समुदाय
 आधिक  दुष्टि  से  बहुत  उन्नत  है  आँकड़ों  से  पता  लगਂ  जाता  है  कि  ईसाइयों  में  शिक्षित  लोगों  की

 प्रतिशतता  44  है  जबकि  जनजातियों  में  यह  प्रतिशतता  केवल  8°58  इससे  फिर  स्पष्ट  हो  जाता

 है  कि
 आदिवासी  जातियों  की  तुलना  में  भारतीय  ईसाई  वर्ग  कितना  अधिक  शिक्षित  तथा  उन्नत  है  ।
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 संशो ०)  विधेयक 3
 TTTAT,  1892

 (3%)  अनुसूचित  जाति  व  अनुसूचित  आदिम  जाति  arte  (

 मैं  तो  यहाँ  तक  कहूँगा  कि  ये  लोग  हिन्दुओं  अथवा  मुसलमानों  से  भी  अधिक  शिक्षित  तथा

 उन्नत  हैं  ।  यही  कारण  है  कि  ईसाई  धम  अपना  लेने  वालों  को  अनुसूचित  वर्गों  में  नहीं  शामिल

 किया  गया  है  ।

 परन्तु  जनजातियों  की  कमजोरी  के  कारण  सरकार  स्थिति  का  पूरा  लाभ  उठाकर  उनका

 शोषण  करती  रही  है  क्योंकि  सरकार  पर  इस  उन्नत  ईसाई  वर्ग  का  zara  रहता है  |

 अब  मैं  सरकार  से  एक  प्रश्न  पूछना  चाहता  हूँ  ।  यदि  कोई  समुदाय  गत्  बीस  वर्ष  से  कोई

 किसी  विशेषाधिकार  का  लाभ  उठाता  रहा  है  तो  इतनी  लम्बी  अवधि  के  आधार  पर  ही  उसे  न्यायोचित

 समझ  लिया  जाएगा ?  संयुक्त  प्रवर  समिति  की  सिफारिश  के  विरोध  में  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  इस

 आशय  का  संशोधन  सरकार  की  इस  जनजाति  विरोधी  नीति  का  परिचायक  है  ।  वह  जनजातियों  के

 टुकड़े  कर  देना  चाहतों  है  और  दावा  यह  करती  है  कि  वह  उनके  हितों  की  रक्षा  के  लिए  कटिबद्ध

 सरकार  ने  asa  हो  गरीबों  और  पिछड़े  लोगों  की  अवहेलना  करके  उन्नत  तथा  समृद्ध  वर्गों  के

 हितों  को  प्राथमिकता  दो  है  ।  सरकार  के  उक्त  प्रस्ताव  पर  मुझे  गहरा  खेद  हुआ  है  ।

 परन्तु  मैं  यह  भी  नहीं  चाहता  कि  ईसाई  ad  को  और  अधिक  सुविधायें  दी  ही  न  जायें  ।

 उनकी  संख्या  5  प्रतिश्त  है  और  उन्हें  उसी  प्रतिशतता  के  अनुसार  लाभ  दे  दिये  जायें  ।  मैं  ईसाई

 विरोधी  नहीं  हूं  ।  देश  में  ईसाई  लगभग  16  लाख  हैं  परन्तु  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  की  संख्या

 2  करोड़  84  लाख  है  ।  ईसाइयों  की  प्रतिशतता  के  अनुसार  इस  सभा  में  उनकी  संख्या  केवल  2  होनी

 चाहिए  ।  श्री  किसका  अपने  चुनाव  क्षेत्र  के  केवल  10,000  ईसाइयों  का  प्रतिनिधित्व  करते  हैं  जबकि

 श्री  हीरो  के  चुनाव  क्षेत्र  में  कुल  5  लाख  व्यक्तियों  में  से  केवल  90,000  लोगों  ने  उन्हें  मत  दिये  हैं  ।

 ने  केवल  इसीलिए  इस  सभा  में  आ  सके  क्योंकि  सरकार  ने  ही  उन्हें  वरीयता  दी  है  ।

 यहाँ  मंतिक़-परिषद्  में  6  ईसाई  संसद्  सदस्यों  में  से  दो  मंत्री  हैं  ।  अनुसूचित  जातियों  के  32

 सदस्यों  में  से  एक  भी  मंत्री  नहीं  है  ।

 राज्य  सरकारों  की  स्थिति  देखिए  |  बिहार  में  ईसाई  जनसंख्या  10°57  प्रतिशत  है  ।  वहाँ  पर

 इस  वर्ग  के  मंत्रियों  की  प्रतिशतता  का  अनुपात  50:  100  है  ।  बिहार  महा  लेखापाल  कार्यालय  में

 उन्हें  100  प्रतिशत  विशेषाधिकार  प्राप्त  हैं  ।  नागालैंड  में  ईसाइयों  की  जनसंख्या  55°67  प्रतिशत  है

 भर  मंत्नी  100  प्रतिशत  ईसाई  हैं  ।  मेघालय  में  44-2  प्रतिशत  ईसाई  जनसंख्या  में  100  प्रतिशत

 ईसाई  मंत्री  हैं  ।

 जहाँ  तक  अखिल  भारतीय  विशेषाधिकारों  का  प्रश्न  जो  कि  कुल  आदिवासी  जनसंख्या

 के  [53  प्रतिशत  के  बराबर  उन्हें  भारतीय  प्रशासनिक  भारतीय  पुलिस  वे  दैनिक

 वन  सेवाओं  तथा  अन्य  दूसरी  सेवाओं  में  52  से  70  प्रतिशत  तक  प्रतिनिधित्व  मिला

 हुआ  है  |

 जहाँ  तक  राज्य  सरकारों  के  द्वारा  दिए  गए  विशेषाधिकारों  का  सम्बन्ध  आसाम  में  जहाँ

 उनकी  जनसंख्या  24'1  प्रतिशत  है  80  प्रतिशत  विशेषाधिकार  प्राप्त  हैं  ।  नागालैण्ड  में  ईसाइयों  की

 जनसंख्या  55°67  प्रतिशत  वहाँ  उन्हें  90  प्रतिशत  विशेषाधिकार  प्राप्त  हैं  ।  सदन  इस  बात  का

 निश्चय  करे  कि  पिछड़े  हुए  लोगों  में  से  भी  जो  लोग  सर्वाधिक  पिछड़े  हुए  हैं  उनको  ऊँचा

 उनके  जीवन-स्तर  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किये  जाने  हैं  |
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 5.  C.  and  5.
 T.  Orders  (Aindt.)

 Bill  Agrahayana  3,  1892  (Saka)

 जहाँ  तक  कक्षा  दस  से  ऊपर  की  छात्रवृत्तियों  का  सम्बन्ध  5  प्रतिशत  ईसाइयों  को  54

 प्रतिशत  छात्रवृत्तियों  दी  जा  रही  हैं  ।  विभिन्न  राज्यों  में  छात्रवृत्तियों  की  प्रतिशतता  63  और

 100  के  मध्य है  ।  ये  छात्रवृत्तियाँ  ईसाई  जनसंख्या  की  समानुपातिक हैं  ता  कि  समस्त  आदिवासी

 जनसंख्या  की  |

 नीचे  कुछ  आँकड़े  और  दिये  गये  हैं  जिनसे  स्थिति  पूर्णतया  ease  हो  जाएगी  ।  आसाम  में

 आदिवासियों  की  जनसंख्या  34°62  लाख  ईताई  5°67  लाख  हैं  और  छात्रवृत्तियों  की  राशि  24°81

 लाख  रुपये  है  ।  बिहार में  आँकड़े  424,  4'44  तथा  33'55  लाख  उड़ीसा  में  42'23,  1-04  तथा
 310  लाख  मनीपुर  में  2-49,

 1-52  तथा  596  लाख  नागालेंड  में  3'43,  1°91  तथा

 i  लाख  पश्चिम  बंगाल  में  20°54,  0*56,  3°52  लाख  रुपये  और  मध्य  प्रदेश  में  अनुसूचित

 जातियों  की  जनसंख्या  66°78  लाख  है  जिसमें  ईसाई  0-97  लाख  हैं  और  उन्हें  6-43  लाख  रुपये

 वृत्तियों  के  रूप  दिए  जाते  हैं  ।,

 कक्षा  दस  से  पुर्व  की  कक्षाओं  के  विद्यार्थियों  को  दी  जाने  वाली  छात्रवृत्तियों  में  ईसाइयों  की

 5-53  प्रतिशत  जनसंख्या  के  लिए  75  प्रतिशत  से  कम  छात्रवृत्तियाँ  नहीं  दी  जाती  हैं  ।  आदिवासियों

 के  विकास  हेतु  धनराशि  वितरण  की  यह  प्रणाली  अपनायी  जा  रही  है  ।

 सरकार  नेता  18  वर्षों  की  योजनाओं  में  अनुसूचित  जातियों  के  लिए  150  करोड़  रुपये

 व्यय  किये  जिसमें  से  ईसाइयों  को  जिनकी  संख्या  केवल  16  लाख  138  करोड़  से  कम

 राशि  नहीं  दी  गई
 है  और  3  करोड़  संख्या  वाली  शेष  पिछड़ी  जातियों  को  केवल  12  करोड़  रुपये

 दिए  गए  &  आर  सरकार  रात  दिन  इनके  विकास  की  बातਂ  कहती  है  ।

 1952  से  1967  तक  मिशनरियों  को  विदेशों  से  278  करोड़  रुपया  प्राप्त  हुआ  है  ।  मुझे

 इससे  कोई  मतलब  नहीं  है  कि  उन्हें  कया  मिला  वे  चाहें  तो  देश  को  बेच  सकते  हैं  ।

 शोषण  के  अन्य  दूसरे  ढंग  भी  हैं  ।  उदाहरणों  अनुच्छेद
 46  का  उल्लंघन  जा  रहा

 इससे  और  अधिक  अच्छा  उदाहरण  और  क्या  होगा  ।

 अनुच्छेद  27  के  किसी  विशेष  ay  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  सार्वजनिक  निधि  ar

 दुरुपयोग  नहीं  किया  जा  सकता  ।  किन्तु  सरकारी  निधि  से  जो  कि  उन्हें  छात्रवृत्तियों  के  रूप  में

 मिलती  पादरियों  और  भिक्षुणियों  को  प्रशिक्षित  किया  जा  रहा  है  ।  जब  कभी  अनुसूचित  जातियों

 को  प्रतिनिधित्व  देने  का  प्रश्न  उठता  है  तो  सरकार  aaa  ईसाइयों  को  प्रतिनिधित्व  देने  की  बात

 करती  यह  इस  कारण  कि  सरकार  अनुसूचित  जनजातियों  का  कल्याण  हृदय  से  करना  नहीं  चाहती

 यदि  यह  प्रक्रिया  जारी  रही  तो  आदिवासियों  के  समाज  में  विघटन  पदा  हों  जायगा  और

 आदिम  सीटों
 के  समाज  में

 क्रियाएं  होंगी  तथा  खूनी  क्रांति  होगी  ।  यदि  आप

 वासियों  को  सुरक्षा  नहीं  कर  सकते  तो  एक  कानून  बनाइये  कि  कोई  भी  आदिवासी  नहीं
 उसका  aq  परिवर्तन  क्रिया  जायगा  ।  हमें  इससे  प्रसन्नता  होगी  ।

 आप  बड़ी  शेखी  बघारते  हैं  कि  हमारा  एक  धर्म-मारपेच  राज्य  है  परन्तु  वास्तव  में  हमारे  यहाँ
 घ्मे-निरपेक्षता  नहीं  है  ।  ईसाई  मिशनरियों  को  बहुत  अधिक  पैसा  दिया  जा  रहा है  ।  ईसाइयों  को

 इस  बात  की  चिन्ता  नहीं  है  कि  उनके  विशेषाधिकार  वापस  लिए  जा  रहे  हैं  क्योंकि  उनके  पास  अनेकों

 अतिरिक्त  संसाधन  उन्हें  केवल  एक  ही  बात  की  चिनता  हैं  और  वह  az  है  कि  aa  परिवर्तन

 करने  से  जो  धन  उन्हें  प्राप्त  हो  रहा  वह  नहों  मिलेगा  ।
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 अनुसूचित  जाति  व  अनुसूचित  आदिम  जाति  आदेश  ०)  विधेयक 24  1970

 कया  संवैधानिक  विशेषाधिकारों  के  लिए  अनुसूचित  जनजातियों  का  उद्देश्य  ईसाई  धम  के

 प्रसार  से  सम्बन्धित  है  ?  यही  इस  समस्या  का  मूल  बिन्दु  है  आप  aaa  ही  धर्म-निरपेक्षता  की  बात

 करते  रहते  हैं  ।  यदि  यह  विधेयक  पारित  नहीं  होता  है  तो  ईसाई  मिशनरियों  इस  स्थिति  को  aa

 परिवर्तन  करने  का  लाइसेंस  समझकर  अनेकों  व्यक्तियों  से  धर्म  परिवर्तन  करायेंगी  और  फिर  उन्हें

 इस  कार्य  से  कोई  भी  नहीं  रोक  ।  मैंने  यह  सब  जो  कुछ  कहा  उसका  अथ  यह  नहीं  है  कि

 मैं  ईसाई  धर्म  का  विरोधी हूं  ।  मेरा  तात्पर्य  तो  केवल  यही  है  कि  95  प्रतिशत  व्यक्तियों  को  5
 ~

 शत  तथा  5  प्रतिशत  व्यक्तियों  को  95  प्रतिशत  विशेषाधिकार  तथा  सुविधायें  प्रदान  करने  में  कौन  सा

 तक  ह ै?

 अब  मैं  सिफारिशों  की  स्थिति  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूँ

 श्री  वासुदेव  नायर  पीठासीन  हुए
 |  Suri  NAIR  in  the  Chair

 संसद्  के  322  मंत्रियों  ने  प्रधानमंत्री  के  नाम  इस  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किये  हैं  ।  सरकार  ने  जो

 संशोधन  थ  किया  है  उसकी  कोई  आवश्यकता  नहीं  थी  ।  सरकार  को  यह  संशोधन  वापस  ले  लेना

 चाहिए  ।  यदि  सरकार  ऐसा  नहीं  करती  है  तो  इससे  जनजातियों  में  असंतोष  पैदा  हो  जायगा  ।  ऐसा

 करने  पर  ही  आप  यह  प्रमाणित  कर  सकते  हैं  कि  आप  आदिमवासियों  के  हितैषी  आपकी  नीति

 प्रगतिवादी  है  और  आप  पिछड़े  वर्ग  के  लोगों  की  सहायता  करना  चाहते  अदि  भाप  संशोधन

 वापस  नहीं  लेते  हैं  तो  इससे  285  लाख  व्यक्तियों  में  असंतोष  फेल  जायगा  और  ये  उपद्रव  मचाने

 आरम्भ  कर  देंगे  ।  और  यदि  इन्होंने  उपद्रव  मचाना  आरम्भ  कर  दिया  तो  फिर  उन्हें  इससे  नहीं

 रोका  जा  सकेगा  ।

 भूतपूर्व  महाराजाओं  को  सरकार  से  प्रिवीपसं  के  रूप  कितना  पेसा  दिया  जाता  था  ?  4  करोड़

 रुपये  या  5  करोड़  रुपये  और  20  वर्षों में
 100  करोड़  रुपये  ।  20  वर्षों  में  ईसाई  मिशनों  को  138

 करोड़  रुपया  दिया  गया  है  ।  क्या  आप  इस  प्रकार  के  प्रिवीपसें  जारी  रखना  चाहते  हैं
 ?

 यह  सब

 क्या  है  ?  इन  व्यक्तियों  की  जनसंख्या  के  अनुपात  में  सहायता  की  जानी  यह  नहीं  होना

 चाहिए  कि  अनुसूचित  जनजातियों  के  नाम  में  सारी  सुविधाएं  इन  ईसाई  मिशनरियों  को  प्रदान  कर

 दी  जाएं  ।  आदिम  जाति  के  लोगों  को  संसद्  सदस्यों  की  सहानुभूति  और  उनके  न्याय  की  आवश्यकता

 उनको  न्याय  दिया  जाना  चाहिए  ।

 अन्त  में  मुझे  यही  कहना  है  कि  इस  परिस्थिति  पर  गम्भीरता से  विचार  करने  की  आवश्यकता

 मैं  किसी  सम्प्रदाय  अथवा  जाति  विशेष  का  विरोधी  नहीं  ठ  कम-निरपेक्षता  का  अथ  देश  में

 साम्प्रदायिक  सन्तुलन  पैदा  करना  है  ।  कुछ  लोगों  ने  धर्म-निरपेक्षता  का  गलत  अर्थ  लगाया  है  क्योंकि

 वे  यह  समझते  हैं  कि  वे  जेसा  चाहें  tar  कर  सकते  यदि  मैं  ag  कहता  हूं  कि  यह  गलत

 सरकार  को  इसकी  अनुमति  नहीं  देनी  चाहिए  तो  उनका  उत्तर  यही  होता  है  कि  मैं  ईसाई  विरोधी

 ये
 आदिवासी  विरोधी  गतिविधियों  में  लगे  हुए  आदिमवासियों  की  पुजा  के  सभी  स्थानों

 को  कब्रिस्तानों  में  परिवर्तित  किया  जा  रहा  है  ।

 मुझ  पता  चला  है  कि  इस  संशोधन  के  लिए  सरकार  ने  आदेश  जारी  किया  यह  बड़े

 आय  का  विषय  है  ।  यदि  सरकार  ने  ये  संशोधन  पेश  किए  हैं  तो  कम  रो  कम  उसे  अपने  दलगत

 a4)  or
 सदस्यों  को  इच्छानुसार  निर्णय  करने  की  छूट  Al  ai  हिए  थी  ।  ऐसा  नहीं  किया  गया  है  ।
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 C.  and  5.  T.  Orders
 (Amdt.

 न  Bil े  Mii  November  24,  1970

 यदि  सरकार  संयुक्त  समिति  की  सिफारिशों  की  अवहेलना  करती  है  तो  मैं  सरकार  के

 इस  ada,  धर्म-निरपेक्षता  विरोधी  निर्णय  ar  विरोध

 करता  हूँ  ।

 SHRI  RAGHUVIR  SINGH  SHASTRI  (Baghpat):  It  is  of  no  use  to  abuse  any

 community  or  religion  for  the  evils  prevailing  in  our  society.  We  should  sincerely  endeavour

 to  root  out  those  prevailing  evils  if  we  are  really  interested  to  help  the  Scheduled  Castes  Sche-

 duled  Tribes  and  uplift  the  down  trodden.  We  are  here  not  to  encourage  ill-wills  for  what  has

 happened  in  the  past  but  we  should  make  our  whole  hearted  dedications  for  the  upliftment
 and  welfare  of  our  society.

 Scheduled  Tribes  people  were  being  given  certain  concessions  because  Hindu  society
 was  caste  ridden.  When  there  was  no  caste  System  prevalent  among  Christiens  and  Muslims,
 there  was  no  basis  in  giving  these  concessions  to  those  tribals  who  embraced  christianity  or

 Islam.  If  these  concessions  are  extended  to  all—even  those  who  are  converted  into  Christianity
 or  Islam,  it  means  that  the  real  objective  of  concessions  would  be  hampered,  As  Shri  Oraon

 has  rightly  said  that  if  these  privileges  and  concessions  are  extended  to  the  people  who  are  not

 authorized,  who  are  not  deserving  and  those  who  are  not  in  need  then  the  interests  and  Pprivi-

 leges  of  the  really  authorized  and  deserving  people  would  be  badly  affected.  The  Christians  are

 getting  a  lot  Of  money  from  abroad  for  their  welfare.  If  the  concessions  being  given  to  sche-
 duled  tribes  are  extended  to  christian  tribals  it  would  deprive  the  tribals  who  really  needed

 help.  The  facilities  being  given  to  Scheduled  tribes  should  not,  therefore,  be  given  to  converted
 tribals.  These  facilities  are  meant  only  for  vackward  class  of  the  society  so  that  their  status

 might  be  raised.

 Banjaras  are  the  real  tribals  if  we  take  it  in  real  sense  of  the  term.  They  must  be
 included  in  Scheduled  tribes.

 शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (att  ण  Fo  :  सभापति

 श्री मनु  मैं  दो  बातों  पर  बोलना  चाहता  एक  तो  यह  जो  कि  संयुक्त  समिति  के  प्रतिवेदन  में

 धारा  2  A,  पेरा  2,  पृष्ठ  29,  पंक्ति  38-41  में  उल्लिखित  है  ओर  दूसरे  मैं  उन  आदिवासियों  के

 विषय  में  बोलना  चाहता  हूँ  जो  उड़ीसा  तथा  पश्चिम  बंगाल  से  लगभग  100  बप

 qa  आसाम  में  चले  गये  थे  और  वहाँ  जिन्हें  आदिवासी  की  संज्ञा  नहीं  दी  पहले  मैं  दूसरी
 बात  लेता  हूं  ।

 वे  आदिवासी  जो  मुंडा  तथा  उरांव  आदि  हैं  और  जो  आसाम  के  चाय

 उद्योगों  में  कार्य  करने  चले  गये  वे  गत  20  वर्ष  की  अवधि  में  अपने  संवैधानिक

 सुरक्षाओं  तथा  अनुसूचित  जाति  की  संज्ञा  पाने  से  वंचित  रहे  हैं  ।  यह  बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि

 वे  व्यक्ति  जिन्हें  भारतीय  सरकार  1935  के  अंतगर्त  कुली  जाति  के  आपने  अनुसूचित
 किया  गया  भारतवर्ष  के  स्वतन्त्र  होने  के  पश्चात्  आसाम  सरकार  ने  उन्हें  इस  मान्यता  से  वंचित

 कर  दिया  और  तभी  से  ये  लोग  अपने  विशेषाधिकारों  से  वंचित  रहे  पश्चिम  बंगाल  तथा

 जल पाई  गुड़ी  में  ये  लोग  अनुसूचित  जनजातियों  में  आते  हैं  परन्तु  आसाम  में  नहीं  हैं  ।  मैं  पीछे  दो

 बार  भा साम  गया  ।  मैंने  इन  लोगों  की  आँखों  से  बहते  हुये  आँसु  तथा  रोष  की  आग  देखी  है  ।

 यह  प्रसन्नता  का  विषय  है  कि  संयुक्त  समिति  ने  इन  लोगों  को  अनुसूचित  जनजातियों  में

 सम्मिलित  करते  की  सिफारिश  की  है  और  मुझे  आशा  है  कि  सरकार  अनेकों  वर्षो  से  इन  लोगों  के

 साथ  किये  जाते  रहे  अन्याय  को  समाप्त  करके  इन्हें  अनुसूचित  जनजाति  के  रूप  में  मान्यता  प्रदान

 करेगी  |  आसाम  भी  भारत  का  एक  भाग  है  और  आसाम  के  चाय  बागानों  में  कार्य  करने  वाले

 ऐसे  व्यक्तियों  को  भी  इन  सुविधाओं  से  वंचित  नहीं  रखा  जाना  चाहिए  ।

 150



 3  1892  अनुसूचित  जाति
 व

 अनुसूचित  आदिम  जाति  आदेश
 विधेयक

 a

 मैं  श्री  कार्तिक  उरांव  की  इस  बात  से  सहमत  हूँ  कि  हमारी  बहुत-सी  जातियाँ  अनुसूचित

 जनजातियों  को  दी  जाने  वाली  सहायता  प्राप्त  करने  से  वंचित  रही  हैं  ।  परन्तु  मैं  उनको  इस  बात

 से  सहमत  नहीं  हैँ  कि  जिन  लोगों  ने  ईसाई  धम  अपना  लिया  वे  इन  आदिवासी  जातियों  का

 शोषण  कर  रहे  हैं  ।

 संयुक्त  समिति  के  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कोई  भी  व्यक्ति  जिसने  अपना  धम  अथवा

 धर्मों  को  छोड़  दिया  है  और  ईसाई  अथवा  इस्लाम  धम  अपना  लिया  है  '  इन्हीं  शब्दों  में  विवाद

 का  हल  निहित  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  जनगणना  प्रतिवेदन  से  कुछ  उद्धरण  प्रस्तुत  करना  चाहता  हूँ  जिससे  स्थिति

 स्पष्ट  होगी  ।  1961  के  जनगणना  प्रतिवेदन  में  जो  धर्मवीर  आँकड़े  दिये  गये  वे  इस  प्रकार  हैं

 समस्त  आदिवासी  जनसंख्या  में  अदिवासी  मे  में  विश्वा  रखने  वालों  की  संख्या  419  है  ।  जिन्होंने

 अपने  आपको  हिन्दू  बताया  है  उनकी  संख्या  31-39  प्रतिशत  है  ।  आदिवासी  ईसा  इयों  की  संख्या

 5'3  प्रतिशत  बताई  गयी  मुस्लिमों  की  संख्या  0°21  बौद्धों  की  0'25  तथा  अन्य  दूसरे

 धर्मों  की  संख्या  0°44  प्रतिशत  थी  ।  जिन्होंने  अपना  धर्म  आदिवासी  बताया  था  उनकी  संख्या  419

 प्रतिशतता  दिखाई  गई  है  और  इस  प्रकार  केवल  वहीं  आदिवासी  जाति  के  अंतगर्त  आते  शेष

 नहीं  |  यह  एक  महत्वपूर्ण  विषय है  ।  यदि  आदिवासी  od  में  विश्वास  रखने  वाले  व्यक्तयों  को
 ~

 at  आदिवासी  जाति  के  अन्तर्गत  रखा  जायगा  at  विभिन्न  क्षेत्रों  के  आदिवासी  जिन्होंने  दूसरे  धम

 अपनाये  हैं  वे  सभी  इन  सुविधाओं  तथा  विशेषाधिकारों  से  वंचित  रह  जायेंगे  और  इस  प्रकार  जातियों

 को  सूचीबद्ध  करने  का  सारा  उपाय  ही  नष्ट  हो  जायगा  |

 दूसरा  वाक्य  यह यह  है  कि  ईसाई  अथवा  इस्लाम  धम  अपना  लिया है  4.0  इस  ey

 में  एक  बात  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  हमें  बड़े-बड़े  मामलों  में  धार्मिक  पहलू  को  बीच  में  नहीं  लाना

 चाहिए  i  ऐसे  मामलों  में  बड़ा  सतके  रहने  की  आवश्यकता  है  ।  यदि  धार्मिक  पहलू  को  बीच  में  लाया

 जायगा  तो  इसकी  बहुत  बड़ी  प्रक्रिया  होगी  ।

 धार्मिक  आधार  के  अन्तर्गत  साम्प्रदायिकता  का  समावेश  इस  मामले  में  यदि  इस

 आधार  को  अपनाया  गया  तो  इसके  विनाशकारी  प्रभाव  हो  सकते  हैं  और  थे  केवल  आदिवासियों  के

 लिए  ही  दूसरे  धर्मों  तथा  जातियों  के  लिए  भी  हो  सकते  हैं  ।  विश्व  में  भारत  को  धर्म-निरपेक्ष  राज

 माना  जाता  है  ।  हम  उन  देशों  के  सामने  जिनकी  अधिकांश  जनसंख्या  या  मुस्लिम  है  या  ईसाई

 अपने  देश  को  किस  प्रकार  धर्मनिरपेक्ष  प्रमाणित  करेंगे  ?

 इस  बात  पर  कि  ईसाई  आदिवासी  हमें  सावधानी  पूर्वक  विचार  करना  है  ।  देश  के  प्रति

 ईसाई  भी  इतने  ही  सच्च ेहैं  जितने  दूसरे  धम  वाले  ।  उनका  कोई  राजनी  तिक  उद्देश्य  नहीं  है  ।  वे  त्याग

 करके  देश  की  सेवा  करना  चाहते  हैं  ।  यह  बात  समस्त  संसार  में  विदित  है  कि  ईसाइयों  ने  हमारे  देश

 में  सर्वोत्तम  अस्पतालों  की  स्थापना  की  उन्होंने  आश्चर्यजनक  कुष्ट  रोगी  स्कूलों  आदि

 की  स्थापना  की  है  ।

 ईसाई  धर्म  अपनाने  से  gd  नागाओं  ने  तीन  ईसाई  पादरियों  को  मार  डाला  था  ।  इस  प्रकार

 यह  लोग  वहाँ  पर  लोगों  की  सेवा  करने  के  लिए  पहुँचे  थे  ।

 श्री  ओम  प्रकाश  त्यागी  ह  पि  क्या  वह  इस  बात  को  मानते  है  कि  ईसाई  नागा

 शत  प्रतिशत  विद्रोही  हैं  ?
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 5.  C.  and  S.  T.
 Orders  (Amdt.)  Bill

 Bill  Agrahayana  3,  1892  (Saka)

 ०  Fo  किस्कू  स  बात  को  स्वीकार  नहीं  करूंगा  |  ईसाई  नागा  इतने  ही  देशभक्त

 हैं  जितना  कोइ  और  |

 a
 श्री  बाबूराव  पटेल  :  वह  क्या  बेवकूफी  को  बात  कर  रही  ईसाई  हिन्दुओं  से

 अधिक  देशभक्त  नहीं  हो  सकते  |

 सभापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  को  सभा  में  ऐसे  शब्दों  का  प्रयोग  नहीं  करना  चाहिए  ।

 उन्हें  अपने  विचार  अच्छी  भाषा  में  व्यक्त  करने  चाहिएं  ।

 श्री  अ०-कु०  किस्कू  यह  बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  इस  देश  में  ईसाई  लोगों  को  विदेशी

 समझा  जाता  है  ।  भारत  को  स्वतंत्रता  से  ईसाई  अपने  चर्चों  का  भारतीयकरण  करने  का  प्रयास  कर

 रहे  मुझे  यह  बताते  हुए  प्रसन्नता  हो
 रही

 है  कि  नागपुर  के  चले  का  प्रबन्ध  29  नवम्बर  से

 भारतीयों  के  हाथ  में  दिया  जा  रहा  है  ।  चरचे  का  उद्देश्य  पिछड़े  लोगों  की  सेवा  करना  है  ।  इसको

 गलत  नहीं  समझा  जाना

 माननीय  faa  श्री  उरांव  से  जो  तथ्य  प्रस्तुत  किए  उनसे  मैं  महसूस  करता  हूँ  कि  वहां

 विशेषकर  छात्रवृत्तियों  के  मामले  में  कुछ  कुप्रबंध  हैं  ।  aa  ने  ही  पुराने  समय  से  इन  लोगों  का

 उद्धार  किया  है  |
 यह  कहना

 कि  उनकों  उनके  साथियों  से  दूर  ले  जाया  गया  चच  क  साथ  जुल्म

 करना है  ।  मैं  चाहता हूं

 og o

 कि  सरकार  जिला  तथा  खण्ड  स्तर  पर  जाँच  कराये  और  देखे

 कि  गलती  कहाँ  पर  ह  |  धन  का  प्रबन्ध  इस  प्रकार  किया  जाना  चाहिए  जिससे  वे  हमारे  लोगों  के  पास

 समय  पर  पहुँच  सके  ।  परन्तु  पूरी  अनुसूचित  आदिम  जातियों  को  धर्म  के  आधार  पर  विभाजित

 करना  एक  ऐसी  बात  है  जिसके  बारे  में  हमें  सावधानी  से  काम  लेना  होगा  ।  इस  संशोधन  से  आदिम

 जातियों  में  चिन्ता  हो  रही  है  ।  वर्गहीन  तथा  जातिहीन  आदिम  जाति  समाज  को  धर्म  के  आधार  पर

 विभाजित  करना  इस  सुनहरे  देश  को  नष्ट  करना  होगा  ।  इस  बारे  में  धर्म  की  बात  असंगत है
 ।  आदिम

 जातियों  के  लोग  सामाजिक  आदतों  तथा  विशेषकर  अपने  पिछड़ेपन  के

 कारण  आदिम  जाति  के  लोग  हैं  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन हैं  कि  इस  मामले  के  संबंध  में  बड़ी

 धानी  से  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।  मैं  सदस्यों  से  निवेदन  करना  चाहता  हूँ  कि  आदिम  जातियाँ

 को  धर्म  के  आधार  पर  विभाजित  न  किया  जाए  ।

 शी  जि०  ato  प्रमाणिक  )  सभापति  मैंने  एक  साधारण  संशोधन  का

 ea  दिया  है  ।  मरा  अनुरोध है  कि  पश्चिम  बंगाल  तथा बिहार  के  राजवंशी  आदिम  जाति  के  लोगों

 में  भेदभाव  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  गलतफहमी  को  दूर  करने  हेतु  ही  मैंने  यह  संशोधन  पेश

 किया है  ।

 श्री  जी०  argo  कृष्णन  :  कुछ  माननीय  महीनों  ने  सूची  में  कुछ  को  शामिल

 करने  तथा  उसमें  से  कुछ  वर्गों  को  निकालने  का  उल्लेख  किया  है  ।  संयुत  प्रवर  समिति  ने  ag  निर्णय

 किया  था  कि  मंसूर  के  कुछ  समुदायों  को  अछूत  नहीं  समझा  जा  रहा  है  ।  इसके  बावजूद  भी  उनको

 अनुसूचित  आदिम  जातियों  में  शामिल  किया  जा  रहा  है  ।  इससे  यह  भी  पता  चल  जाता  है  कि  anger

 अथवा  वाडा  लोग  उड़ीसा  से  ही  गये  वे  काम  और  रोटी  की  तलाश  में  उड़सा  से  वहाँ  पर

 गये  थे  ।  उड़ीसा  से  जाने  के  बाद  वे  भारत  के  दक्षिणी  भागों  में  फैल  गये  इन  लोगों  का  निवास

 स्थायी  रूप  से  कहीं  भी  नहीं  जो  लोग मैसूर  में  बस  गये  बह  मसूर  राज्य  की  नगर प पालिकाओं

 में  सफाई  का  काम  करते  हैं  ।  ये  लोग  झोपड़ियों  में  रहते  हैं  ।
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 अनुसूचित  जाति  व  अनुसूचित  आदिम  जति  आदेश
 विधेयक

 ये  लोग  शराब  पीते  हैं  और  देवी  माता  को  पशुओं  का  बलिदान  देते  हैं  ।  ait  औरतें

 शरीर  के  ऊपरी  भाग  पर  कुछ  नहीं  पहनती  और  हाथों  में  पीतल  की  चूड़ियाँ  पहनती  हैं  ।  इन  लोगों

 के  रीति-रिवाज  भी  पुराने  हैं  और  ये  लोग  पुराने  जमाने  की  तरह  ही  जीवन  व्यतीत  कर  रहे  हैं  ।

 ये  लोग  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  घूम  रहे  हैं  और  इनका  मार्गदर्शन  इनके  मुखिया  द्वारा  किया

 जाता  है  |  यही  उनका  विवाह-संस्कार  भारी  भी  कराता  है  |

 मैसूर  के  किसी  भी  घर  में  यदि  आप  जायें  और  वहाँ  आपको  यदि  कोई  सबसे  गन्दा  व्यक्ति

 मिले  तो  आप  समझ  लें  कि  वह  अड्डा  जाति  का  इन  लोगों  ने  इस  कारण  1946  में  एक

 कनवेनशन  बुलाया  था  और  स्वयं  को  बोवीस  कहलाने  का  निर्णय  था  ।  इस  आशय  का

 राज्य  सरकार  को  भी  भेजा  गया  था  ।  बोली  लोग  वास्तव  में  अडडा  लोग  ही  मैं  श्री

 उरांव  से  निवेदन  करूंगा  कि  अपना  संशोधन  वापस  ले  लें  ।

 इस  प्रकार  मसूर  राज्य  में  सात  अन्य  समुदाय  भी  हैं  जिनकी  उपेक्षा  की  गई  है  ।  इनमें  से

 दो  जातियाँ  अर्थात्  मोर्चा  और  कोरमा  बाँस  की  टोकरियाँ  तथा  चटाइयाँ  आदि  बनाते  हैं  ।  इसी  प्रकार

 कया  जाति  के  लोग  पक्षियों  का  शिकार  करते  संयुक्त  समिति  ने  इनको  आदिम  जातियों  की

 सूची  में  शामिल  करने  का  निर्णय  किया  है  ।  परन्तु  ये  लोग  वास्तव  में  नगरों  तथा  कस्बों  से  दूर

 जंगलों  में  रहते  हैं  ।  इसीलिए  मैंने  श्री  उरांव  से  निवेदन  किया  है  कि  वह  अपना  संशोधन  वापस  ले  लें

 ताकि  संयुक्त  समिति  के  निर्णय  को  क्रियान्वित  किया  जा  सके  ।  जहाँ  तक  बोली  समुदाय  को  सूची

 में  शामिल  करने  का  सम्बन्ध  मैं  इसके  समर्थन  में  पहले  एडगर  थसर्टन  की  पुस्तक  का  उल्लेख  कर

 चुका  हूं  ।  मैंने  एक  संशोधन  प्रस्तुत  किया  है  और  मैं  सरकार  से  निवेदन  करूंगा  कि  उसको  स्वीकार

 कर  लिया  जाए  ।

 सभापति  महोदय  :  हम  चाहते  हैं  कि  इस  विधेयक  का  प्रथम  वाचन  आज  पूरा  हो  जाये  ।

 परन्तु  मेरे  पास  अभी  अनेक  सदस्यों  के  नाम  हैं  ॥.

 बिधि  मंत्रालय  समाज  कल्याण  विभाग  में  राज्य-मंत्रो  जगन्नाथ  :  हमें

 कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।  आज  पुरे  दिन  माननीय  सदस्य  बोल  सकते  हैं  और  कल  दिया  जा

 कता है  ।

 श्री  बाबूराव  पटेल  :  क्यां  इस  पर  आज  मतदान  होगा  ?

 एक  माननीय  सदस्य  :  नहीं  ।

 श्री  हिम्मत ति हका  :  मैंने  संयुक्त  समिति  की  सिफारिशों  का  अध्ययन  किया है

 और  मुझे  यह  जानकर  प्रसन्नता  हुई  है  कि  दूसरी  अनुसूची  में  पैरा  को  शामिल  किया  गया

 इस  उपबन्ध  से  इन  समुदायों  को  सहायता  मिलेगी  ।  शिक्षा  तथा  अन्य  प्रायोजनाओं  के  लिए

 सरकार  से  जो  भी  धनराशि  अथवा  अनुदान  उपलब्ध  होता  है  उसका  अधिकांश  भाग  ईसाई  धर्म

 प्रचारकों  द्वारा  उपयोग  क्रिया  जाता  है  और  उन  आदिवासियों  के  लिए  कुछ  भी  धनराशि  नहीं  छोड़ी

 जाती  जो  उस  धर्म  में  विश्वास  नहीं  करते  ।  इसके  परिणामस्वरूप  केवल  कुछ  लोगों  को  ही  रोजगार

 आदि  के  लाभ  प्राप्त  हो  रहे  हैं  ।

 संयुक्त  समिति  की  इस  उपबन्ध  को  शामिल  करने  को  सिफारिश  को  स्वीकार  किया  जाना

 चाहिए  |  ag  आये  की  बात  है  कि  सरकार  ने  इस  उपबन्ध  के  बारे  में  एवमेव  संशोधन  भेजा  है  ।

 सरकार  को  इस  उपबन्ध  को  दूसरी  अनुसूची  से  निकालने  के  लिए  प्रयास  नहीं  करना  चाहिए  ।
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 5.  and  5,  T,  Orders  (Amdt.)  Bill
 November
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 LS  सदस्यों  ने  सर्वोच्च  न्यायलय  के  निर्णय  का  उल्लेख  किया  है  ।  यदि  यह  उपबन्ध  नहीं

 होता  तो  निश्चित  रूप  से  सर्वोच्च  न्यायालय  का  निर्णय  तत्संगत  होता  ।  उक्त  उपबन्ध  के  होने  के

 परिणामस्वरूप  सर्वोच्च  न्यायालय  का  निर्णय  प्रभावकारी  नहीं  रह  जाता  है  ।  इस  उपबन्ध  के  न  होने

 के  कारण  न्यायालय  ने  यह  ठीक  हो  निणंय  दिया  है  कि  यदि  कोई  आदिमवासी  अपना  aa  परिवर्तित

 करता  है  तो  वह  आदिवासी  ही  रहता  है  ।  प्रस्तुत  fear  गया  उपबन्ध  बहुत  आवश्यक  है  ।

 जैसे  ही  कोई  व्यक्ति  ईसाई  धर्म  स्वी  कार  करता  है  वह  यह  सोचने  लगता  है  कि  वह  भारती यਂ  नहीं

 यह  सामान्य  धारणा  है  जो  लोग  शिक्षित  हो  गये  हैं  और  जिन्हें  अन्य  साधनों  से  सहायता  प्राप्त  हो

 रही  है  उनका  नाम  आदिम  जातियों  की  सुची  से  निकाल  दिया  जाना  चाहिए  ।

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  को  संयुक्त  समिति  की  सिफारिशों  के  विरुद्ध  रुख  नहीं  अपनाना

 चाहिए  और  अपने  संशोधन  पर  जोर  नहीं  देना  चाहिए  ।

 संविधान  के  अनुच्छेद  14,  15  और  16  में  उक्त  उपबन्धों  का  उल्लेख  नहीं  है  ।  उसमें  कवल

 यही  उल्लेख  किया  गया है  कि  किसी  भी  व्यक्ति  के  साथ  इस  आधार  पर  भेदभाव  नहीं  करना

 चाहिए  कि  अमुक  व्यक्ति  किसी  विशेष  aa  का  है  इससे  संसद  अथवा  सरकार  किसी  श्रेणी  के

 व्यक्तियों  को  लाभ  या  अतिरिक्त  सहायता  देने  के  लिए  उनका  नाम  विशेष  सूची  में  शामिल  या

 निकाल  देने  से  वंचित  नहीं  हो  जाती  ।

 श्री  स०  कुदु  :  भोदिमवासियों  को  हमें  कुछ  लाभ  देने  चाहिएं  जिससे  वे  आर्थिक

 दृष्टि
 से  विकास  कर  सकें  ।  उन्हें  शिक्षा  के  अवसर  भी  दिये  जाने  चाहिएँ  ।

 एक  समुदाय  को  एक  सूची  में  शामिल  करने  अथवा  gat  समुदाय  को  अन्य  सूची  में  से

 निकालने  से  आदिवासियों  और  हरिजनों  की  दशा  में  सुधार  नहीं  होगा  ।  उनकी  सबसे  महत्वपूर्ण
 सामाजिक  और  आर्थिक  समस्याएं  हैं  ।

 योजना  पर  खड़े  की  जाने  वाली  धनराशि  में-से  एक  प्रतिशत  धनराशि  भी  उन  लोगों  के

 विकास  के  लिए  खर्चें  नहीं  की  गई  है  ।  उनके  विश्वास  के  लिए  निर्धारित  राशि  को  अन्यत्र  खर्च  किया

 गया है  ।

 कुछ  विदेशी  धर्म  प्रचारकों  ने  धर्म  के  नाम  पर  धनराशि  भेजी  है  और  उसका  प्रयोग  अन्य

 प्रयोजनों  के  लिए  किया  जा  रहा  है  ।

 जनता  की  ag  भावना  है  कि  यदि  वे  ईसाई  aa  स्वीकार  कर  लेते  हैं  तो  उन्हें  अधिक

 सभ्य  समझा  जाता  है  ।  बह  हिन्दू  बनने  से  दूर  भागते  हैं  ।  वहाँ  हिन्दूवादी  बिल्कुल  असफल  रहा  है  ।

 हिसा  की  परिभाषा  में  परिवर्तन  हो  रहा है
 ।  आज  लोगों  का  विश्वास  बनता  जा  रहा

 है  कि
 आज  हिसा  का  अर्थ  विभिनन  प्रकार  के  अध्याय  के  विरुद्ध  विद्रोह  करना  है  ।  सदस्यों  को

 इन
 मूल

 समस्याओं  की  ओर  अधिक  ध्यान  देना  चाहिए  जब  तक  उनके  बुनियादी  ढाँचे में
 परिवर्तन  नहों  देश  का  विकास  नहीं  हो  सकता  ।

 जत्र  तक  हम  कुछ  समुदायों  को  उस  सुची  में  शामिल  नहीं  करेंगे  और  कुछ  समुदायों  को
 उस  सूची  से  नहीं  इस  समाधान  नहीं  होगा  ।  गत्  23  वर्षों  में  सरकार  इस
 समस्या  को  हल  करने  में  पूर्णतया  असफल  रही  है  ।  इस  प्रश्न  पर  राजनीतिक  और

 हा वावा कक आर्थिक  दृष्टिकोण  से  विचार  करना  चाहिए  ।  जब  तक  ऐसा  नहीं  किय  ayes  1,  उक्त  समुदाय  की

 भलाई  तथा  विकास  नहीं  किया  जा  सकेगा  |
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 3  अग्रवाल  1892  अनुसूचित  जाति  व  अनुसूचित  आदिम  जाति  आदेश  विधेयक

 इस  सुची  को  dare  करने  के  लिए  कसौटी  अपनाई  जाती  है
 ?.  इस  सम्बन्ध  में  कोई

 कसौटी  बनाई  जानी  चाहिए  ।  यदि  कोई  मछुआ  अमीर  है  तो  उसका  नाम  उक्त  सुची  में  शामिल

 हीं  किया  जाना  चाहिए  ।  बंगाल  में  कुछ  समुदाय  ऐसे  हैं  जो  अनुसूचित  जातियों  की  सुची
 े

 |

 आते  हैं  और  यदि  वे  उड़ीसा  में  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  5  मील  जाते  है  तो  उनका  नाम

 अनुसूचित  जातियों  की
 सची

 में  नहीं  रहता  |  यह  बहुत  अजीब
 बात  है  |  मुझे  आशा  है  कि  मेरे

 हारा  इस  सम्बन्ध  में  दिये  गये  संशोधन  स्वीकार  कर  लिया  जाएगा  |

 SHRI  पिता  BHUSHAN  ({Khargone)}:  There  cannot  be  any  economic  revolution
 and  Socialism  in  the  country  unless  there  is  social  revoijution  It  is  not  possible  to  bring
 socialism  In  the  country  in  this  way  Backward  class  people  are  economicdily  and  Socially
 being  brought  forward.  But  it  is  unfortunate  that  they  have  not  been  provided  enough  faci-
 lities  Those  Adivasis  who  have  been  converted  as  christians  they  should  not  be  given  rights
 of  Advasis.  All  the  primary  and  middle  schools  and  Universities  there,  should  be  nationalizec

 Iam  of  the  view  that  either  the  facilities  should  be  given  to  all  or  they  should  not
 be  given  to  anybody  The  education  should  be  provided  on  national  basis  The  discrimina
 tion  of  caste  and  creed  should  be  abolished  The  backwardness  of  these  commounities  could
 be  removed  by  social  revolution  Today  we  see  that  political  tribes  are  also  coming  up

 P.  I.  (M)  ‘and  naxalites  are  fighting  with  each  other  as  if  they  are  living  in  stone  age.  I  feel
 that  all  these  things  can  be  removed  only  by  Social  revolution

 श्री  To  To  ठाकुर  यह  बहुत  विवादास्पद  विधेयक  है  और  सरकार  को  इसे

 संयुक्त  समिति  को  फिर  से  भेजना  चाहिए  ।

 श्री  बाकर  sat  मिर्जा  सिकन्दरा बाद  इस  विधेयक  के  संबंध  में  म॑  कहना  चाहता  हुं  कि

 भीतर  गंगापुत्र  और  गुड़ला  के  मछुओं  को  भी  इस  सुची  में  शामिल  किया  जाता

 चाहिए  ।  इस  संबंध  में  दो  तीन  संशोधन  में  समझता  सरकार  उनको  स्वीकार  कर  लेगी  ।

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  आदिम  जातियों  को  संरक्षण  देने  के  आधार  अथवा  कसोटी  के  बा

 में  भी  हमें  विचार  करना  चाहिए  ।  हमारे  सामने  मुख्य  प्रश्न  उनका  दर्जा  बढ़ाने  का  है  ।  यदि  उनका

 दर्जा  बढ़ा  दिया  जाता  है  तो  फिर  वे  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  व्यक्ति

 नहीं  समझे  जाते  |  सरकार  ने  उनका  दर्जा  बढ़ाने  के  बारे  में  अब  तक  विचार  नहीं  किया  है  ।  अब

 सामाजिक  ढाँचा  बिल्कुल  बदल  गया  है  ।  यदि  एक  बार  उनका  दर्जा  बढ़ाया  जाता  है  तो  समस्या  हल

 हो  जाती  है  ।  श्री  अम्बेडकर  अनुसूचित  जातियों  के  सच्चे  शुभचिन्तक  थे  ।

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  व्यक्तियों  में  से  अब  तक  किसी

 ब्यक्ति  को  भी  राज्यपाल  नियुक्त  नहीं  किया  गया है  ।  सरकार  ने  जो  नीति  अपनाई

 वहू  उचित  नहीं  है  ।  यह  तत्र  ही  कहां  कि  सरकार  ने  जनता  की  वास्तविक  सेवा  जब

 भारत  की  जनता  चाहे  वह  हरिजन  हों  मुस्लिम  हों  ईसाई  यह  अनुभव  करें  कि  मानव

 होने  के  नाते  वह  अपना  सिर  उँचा  उठा  सरके  और  ag  अनुभव  कर  सक  कि  उनका  दर्जा  और

 लोगों  के  समान  है  ।

 श्री  प्र०  रं०  ठाकुर  :  उक्त  विधेयक  में  सब  राज्यों  में  अनुसूचित  जातियों  को  दिए  गए

 विशेषाधिकारों  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  केवल  अन्दमान  में  ऐसी  जातियों  के  व्यक्तियों  की  सूची

 दै  |  अन्दमान  गये  अनुसूचित  जातियों  के  व्यक्तियों  को  भी  उक्त  सूची  में  शामिल
 नहीं  बनाई  गई  है

 frat  जानां  चाहि हुए  ।  मैंने  इस  बारे  में  अनुरोध  भी  किया  था  ।  लेकिन  सरकार  ने  इस  ओर  कोई
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 ध्यान  नहीं  दिया  संसद्  को  इस  बारे  में  न्याय  करना  चाहिए  ।  को  दुर्भाग्य  से  सूची

 से  निकाल  दिया  गया  है  ।  आशा  है  सरकार  उनका  नाम  अनुसूचित  जातियों  की  सुची
 में  शामिल  कर

 लेगी

 यदि  सरकार  ने  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  व्यक्तियों  के  सुधार

 के  लिए  ईमानदारी  से  काम  किया  होता  तो  उनके  आरक्षण  के  लिए  10  ad  भर  अवधि

 बढ़ानी  नहीं  पड़ती  ।

 सरकार  उनकी  दशा  में  सुधार  करने  के  लिए  काय  नहीं  कर  रही  है  ।  अनुसूचित  जातियों

 तथा  अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  व्यक्तियों  को  अन्य  व्यक्तियों  के  समान  दर्जा  fat  जाना

 चाहिए  ।  सरकार  को  इस  बारे  में  गम्भीरता  से  विचार  करना  अनुसूचित  जातियों

 के  व्यक्तियों  को  मनुष्य  ही  नहीं  समझा  जाता  है  ।  हरिजनों  के  साथ  न्याय  किया  जाना  चाहिए  ।

 मैं  संयुक्त  समिति  का  सदस्य  रहा  हुँ  ।  मेरे  विचार से  हमें  इस  सम्बन्ध  में  सफलता  नहीं  मिली है  ।

 सरकार  को  उनके  उद्धार  के  लिए  यथो  चित  प्रयास  करने  चाहिएं  ।

 SHRI  SURAJ  BHAN  (Ambala)  :  The  intention  of  the  Government  have  never  been
 clear  regarding  this  Bill  The  Lokur  Committee  appointed  by  the  Gevernment  has  recomm
 ended  that  some  castes  should  be  omitted  from  the  lists  But  the  Government  had  faild  to

 implement  its  recommendations  The  Parliamentary  Committee  appointed  in  thts  connection
 did  some  justice  with  scheduled  castes  and  scheduled  tribes  people  Forinear!  the  Govern-
 ment  did  nct  like  to  include  advanced  communities  in  that  list  but  now  it  wants  to  do  so  for
 its  own  interest  think  it  is  a  black  Bill,  which  snatches  the  rights  of  the  scheduled  castes
 and  scheduled  tribes.  In  this  way  af(er  ten  yearsthe  scheduled  castes  and  scheduled  tribes

 People  would  have  no  rights

 Generally,  the  report  of  the  Joint  Committee  is  accepted  in  full  or  with  fe  amend-
 ments  But  in  this  case  the  Government  has  presented  234  amendments  [hope  that  the
 Government  wili  accept  the  recommendations  of  the  report  of  the  Committee  as  they  are.  I
 want  that  the  Government  should  withdraw  its  amendment  It  is  very  strange  that  if  some
 people  of  scheduled  castes  or  scheduled  tribes  went  to  some  other  province  then  they  no  longer
 remain  scheduled  castes  and  scheduled  tribes  people  I  want  that  Justice  should  be  done
 with  them

 att  शिवाजी  राव  शे  देशमुख  :  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  के  लिए  मैं

 माननीय  मंत्री  का  धन्यवाद  करता  हूँ  ।  मुझे  आशा  है  कि  इस  विधेयक  को  सब  दलों  से  सेन  प्राप्त

 होगा  ।  भारत  के  संविधान  की  अनुसूची  1  और  अनुसूची  दो  में  परिवर्धन  और  परिवर्तन

 करने  के  बारे  में  अनेक  वर्षों  से  प्रयास  किया  जा  रहा है  ।  हमारे  संविधान  के  निर्माता  इस  बारे  में

 असफल रहे  हैं  ।

 संविधान  में  अस्पृश्यता  को  समाप्त  करने  जाति-रहित  और  धीमे-रहित  समाज  का

 निर्माण  करने  का  उल्लेख  किया  गया  है  लेकिन  अनेक  वर्ष  व्यतीत  हो  जाने  के  बाद  भी  ऐसे  समाज

 का  गठन  अब  तक  नहीं  किया  गया  है  ।  इस  विधेयक  का  स्वागत  किया  जाना  चाहिए  क्योंकि

 यह  असमानताओं  को  दूर  करने  का  एक  अच्छा  प्रयास  है  ।  यह  ed  की  बात  है  कि  पंडित  जो  द्वारा

 असमानताओं  को  दूर  करने  का  जो  आश्वासन  दिया  गया  था  उसे  आज  अनेक  वर्षों  बाद  पूरा  किया

 जा  रहा हें  संशोधनों  के  संबंध  में  श्री  हनुमन्तेया  ने  अपनी  कठिनाइयाँ  प्रकट  की  थीं  ।  संयुक्त
 समिति में  ही

 प्रभारी
 मंत्री  ने  कहा  था  कि  वे  समिति  के  कुछ  संशोधनों  को  स्वीकार  नहीं

 कर  सकेंगे  ओर  उन्हें  अपनी  भोर  से  संशोधन  प्रस्तुत  करना  पड़ेगा  |  जो  आदिवासी  ईसाई  धर्म  स्वीकार

 उनके  विशेषाधिकार  और  सुविधायें  समाप्त  करने  के  उपबन्धों  का  भी  faa f  कया  गया  ।
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 °)  विधेयक

 वास्तव  में  लोग  यह  भूल  जाते  हैं  कि  इन  लोगों  के  विशेषाधिकारों  को  समाप्त  किये  जाने
 से  हम

 उन्हें  धर्म  परिवर्तन  करने  की  प्रेरणा  देते  हैं  ।  जो  ईसाई  aa  प्रचारक  मशीनें  यहाँ  काम  कर  रही

 उनमें  अधिकां  शतक  विदेशी  ही  काम  करते  हैं  और  इस  में  विदेशी  धन  का  काफी  प्रभाव  वे

 बेचारे  आदिवासियों  को  धोखा  देते  हैं  और  ईसाई  धर्म  का  प्रचार  करते  हैं  ।  हम  अपने  लोगों  के

 धार्मिक  हितों  की  रक्षा  करने  में  असफल  रह  जाते  हैं  और  यहाँ  सदन  में  आकर  यह  कहते  हैं  कि

 dfs  वे  लोग  ईसाई  बन  गए  अतः  उन  के  विशेषाधिकार  समाप्त  किये  जाने  चाहिए  ।

 अब  सरकार  को  एक  विशिष्ट  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करना  चाहिए  कि  उस  व्यक्ति  को  जिसकी

 वाचिक  आय  आयकार  दाता  के  स्तर  से  नीचे  आदिवासी  माना  जाएगा  और  जिस  खेतिहर  के

 पास  निम्नतम  सीमा  की  भूमि  जो  आदिवासी  वर्ग  में  आता  उसे  भी  आदिवासी  माना  जाना

 चाहिए  परन्तु  हम  आदिवासियों  का  इस  आधार  पर  वर्गीकरण  करने  के  लिए  dare  नही  और

 यह  कहते  हैं  कि  जो  ईसाई  या  मुसलमान  बने  उनके  विशेषाधिकारों  को  समाप्त  जाए  ।

 मगर  हम  यह  बात  भूल  जाते  हैं  कि  हमारे  यहाँ  सर्वोच्च  न्यायालय  है  ओर  हमारा  एक

 धान  है  जो  यह  घोषणा  करता  है  कि  हमारा  धर्म-निरपेक्ष  समाज  है  और  किलो  संप्रदाय  या  धर्म  के

 साथ  भेदभाव  नहीं  बरता  जा  सकता  है  ।

 हम  भारतीय  समाज  का  विभिन्न  जातियों  और  वर्गों  में  विभाजन  कर  रहे  हैं  और  सामाजिक

 एकता  को  भंग  कर  रहे  हैं  ।  मगर  जब  तक  यह  एकता  कायम  नहीं  तब  तक  इन  लोगों  की

 सुविधायें  तथा  विशेषाधिकार  जारी  रखे  जाने  चाहिए  जिनकी  व्यवस्था  संविधान  में  की  गई  ।

 संविधान  के  निर्माताओं  ने  चाहा  था  कि  विशेषाधिकार  केवल  पहले  दस  वर्षों  तक  जारी  रहें  ।.  हम

 इस  अवधि  को  बढ़ाते  रहे  ।  इस  प्रकार  केवल  अवधि  बढ़ाने  से  या  केवल  कुछ  सुविधायें  या

 शिकार  देने  से  या  पदों  का  आरक्षण  करने  से  उनकी  उन्नति  नहीं  हो  सकती  |

 ada  के  सम्बन्ध  में  हुम  कहते  हैं  कि  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  को

 पर्याप्त  राशि  के  अभाव  के  कारण  अधिक  सुविधायें  नहीं  दी  जा  सकी  हैं  ।  अगर  उनकी  बढ़ती  संख्या

 के  आधार  पर  उन्हें  सुविधा  देने  के  लिए  अधिक  राशि  की  व्यवस्था  की  जाती  तो  सदन  को

 इससे  अधिक  संतोष  ही  होगा  ।

 हिमाचल  चण्डीगढ़  और  पंजाब  में  एक  जाति  ऐसी  है  जो  अनुसूचित  जाति

 के  अन्तर्गत  रहना  नहीं  चाहती  है  ।  उनकी  सर्वसम्मत  माँग  यह  है  कि  उन्हें  अनुसूचित  जाति  से  हटा

 दिया  जाए  परन्तु  सरकार  इस  पर  विचार  नहीं  करती  है  |

 महाराष्ट्र  सरकार  ने  सिफारिश  की  है  कि  बनजारा  जाति  को  आदिवासियों  की  सुची  में

 शामिल  किया  जाए  ।  मगर  लोग  कहते  हैं  कि  यह  जाति  अधिक  विकसित  ei  वे  अधिकतर  उत्तर

 प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश  में  रहते  हैं  ।  उन्हें  सूची  से  निकाल  दिया  गया  है  और  उत्तर  प्रदेश  और  मध्य

 प्रदेश  की  प्रतिक्रियावादी  सरकारों  ने  इन  लोगों  को  अपनी  न्यूनतम  सुविधाओं  से  वंचित  कर  दिया

 जब  महाराष्ट्र  सरकार  सिफारिश  करती  है  कि  इन्हें  सूची  में  शामिल  किया  तो  सरकार  एक

 संशोधन  प्रस्तुत  कर  इस  सिफारिश  को  मान  रही  है  ।

 wert  आदि  जातियों  का  गौंड  जाति  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  कई

 उच्च  न्यायालयों  ने  यह  निर्णय  किया है  कि  नामक  आदिवासी  जाति  को  कोई  भी

 शिकार  न  दिया  जाए  ।  मगर  उनकी  माँग  यह  है  कि  उन्हें  एक  अलग  आदिवासी  जाति  घोषित

 किया  जाए  ।  महाराष्ट्र  में  गौंड  अटारी  या  गौंड-माना  नाम  से  कोई  भी  जाति  नहीं  है  ।  अतः
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 जिनका  वास्तविक  अस्तित्व  gat  में  शामिल  किये  जाने  का  णप्रत्त  उपहासास्पद  है  ।  मैं

 मंत्री  महोदय  से  प्रार्थना  करता  हूँ  कि  मैंने  जो  विचार  व्यक्त  fair  उन  पर  ध्यान

 att  बि०  संडल  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  की  सूचियों

 का  जहाँ  तक  सम्बन्ध  हम  चाहते  हैं  कि  सभी  समुदायों  को  इसमें  शामिल  किया  जाए  ।  बिहार  के

 सहरसा  जिले  में  जुलाहा  नामक  एक  जाति  जो  कि  बहुत  अधिक  पिछड़ी  हुई  सूची  में  शामिल

 नहीं  किया  गया  है  ।  एक  विधान  सभा  के  चुनाव  क्षेत्र  में  उनकी  संख्या  कुल  मतदाताओं  की  40

 प्रतिशत  है  ।  विधेयक  में  दी  गई  बिहार  को  सूची  में  तोतो  और  तांत्वे  आदि  जातियों

 को  शामिल  किया  गया  मगर  जुलाहा  जाति  को  जो  इन  अन्य  जातियों  जसी  ही  सूची  में  शामिल

 नहीं  किया  गया  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  प्राथना  कहूँगा  कि  इस  जुलाहा  को  भी  उसमें

 शामिल  किया  जाए  ।

 हरियाणा  की  सूची  में  जुलाहा  जाति  को  शामिल  किया  गया  है  ।  मगर  यह  आश्चर्य  की  बात

 कि  बिहार  के  जुलाहों  को  सूची  में  शामिल  नहीं  fear  गया  है  जबकि  इन  दो  जातियों  में  कोई

 अन्तर  नहीं  है  ।  अब  तक  इस  जुनाहे  जाति  से  एक  भी  व्यक्ति  विधान  सभा  में  नहीं  yar  गया  है  ।

 उनमें  कोई  भी  व्यक्ति  किसी  भी  उच्च  पद  पर  नहीं  यह  जाति  अछूत  है  ।

 fafa  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  उनकी  जनसंख्या  कितनी  है
 ?

 श्री  बि०  प्र०  मंडल :  मेरे  विचार  से  उनकी  जनसंख्या  लगभग  15-20  लाख  से  कम  नहीं

 आप  राज्य  से  इस  सम्बन्ध  में  सूचना  प्राप्त  कर  सकते  हैं  मु  अधिनियम  अपेक्षा  इस

 विधेयक  में  कुछ  सुधार  अवश्य  हुआ  है  ।  मूल  अधिनियम  में  सूची  की  क्रम  संख्या  18  में
 केवल

 पाँच

 और  सयासी  जातियों  को  ही  शामिल  किया  गया
 परन्तु

 इस  विधेयक  में  पानी  और  तात  को

 भी  शामिल  गया है  ।  अतः  मैं  यह  सुझाव  देता  हूँ  कि  जुलाहा  जाति  को  भी  सूची  में  शामिल

 किया  जाए  |

 अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  किये  गए  आरक्षण  को लेकर  सदन  में

 बहुत  गर्मागर्मी  हुई  मेरे  विचार  से  जब  तक  देश  में  जाति-पाँति  की  प्रथा  कायम  तव  तक

 इन  आरक्षणों  को  समाप्त  करना  न्याय युक्त  नहीं  है  ।
 ये  लोग  हजारों  वर्षो  से  पददलित रहें  हैं  और

 समाज में में  इनकी  कोई  प्रतिष्ठा  नहीं  रही है  ।  अतः  आरक्षण  को  समाप्त  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 Mr.  SPreKxatrn  in  the  Ghair  |

 इन  जातियों  के  अलावा  हिन्दू  समाज  में  अन्य  पिछड़ी  जातियाँ  भी  हैं  ।  उनके  लिए  एक

 पिछड़ी  जाति  आयोग  का  गीत  किया  गया  किन्तु  सरकार  इस  आयोग  की  सिफारिशों  को

 स्वीकार  करने  के  लिए  dare  नहीं  हुई  ।  इनकी  उन्नति  के  लिए  सरकार  को  कुछ  न  कुछ  करना

 चाहिए  ।

 अन्त  मैं  फिर  एक  बार  सरकार
 से

 प्रार्थना  करता  हूँ  कि  जुलाहा  जाति  को  अछूतों  की

 जाति  में  शामिल  किया  ae  जब  कोई  हरिजन
 एक

 राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  चला  जाता  तो  उसे

 वहाँ  हरिजन  नहीं  माना  जाता  है  ।  यह  भेदभाव  पूर्ण  नीति  यह  नीति  समाप्त  की  जानी  चाहिए  ।

 हरियाणा
 में  जुलाहों  को  अनुमित  जाति  माना  गया  है  मगर  अपने  राज्य  में  इन्हें  सूची

 में  शामिल

 नहीं  किया  गया  है  ।  यह  जाति  अन्य  सभी  जातियों  की  अपेक्षा  अधिक  पिछडी  हुई  उन्हें  अछूतों
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 सीधे

 यक

 की  सुची  में  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  प्रार्थना  करता हूँ
 कि  वे  इस  पर

 गम्भीरता  से  विचार  करें  ।

 SHRI  NATHU  RAM  AHIRWAR  :  I  would  support  the  report  sub-

 mitted  by  the  Joint  Committee.  The  Government,  now.  adds  some  more  castes  to  the  list
 and  in  some  cases,  some  castes,are  being  dropped.  They  have  made  no  little  effort  to  uplift
 the  condition  of  the  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes,  toward  off  evils  like  untouch-

 Nevertheless,  wessce  that  to-day  there  are  about  five ability,  social  degradation  and  the  like.
 crores  people  who  belong  to  Scheduled  Casies  and  Scheduled  Tribes.  If  this  condition  is
 allowed  to  continue  a  time  will  come  when  India  will  be  full  of  scheduled  castes  and  scheduled
 tribes.  I  have  no  dispute  with  the  fact  as  to  which  caste  it  is  added  newly  or  which  is

 dropped,  But  the  Government  should  think  over  the  reason  as  to  Why  the  number  of  people  is

 increasing  in  the  list,  who  were  not  included  in  it  earlier.  The  Committee  in  its  report  stated
 that  the  regional  restriction  is  lifted  up,  but  it  is  donc  only  within  the  state.  Where  a  number
 of  the  Scheduted  Caste  or  Scheduled  Tribes  goes  over  10  any  other  state’and  lives  there,  he  is
 no  more  considered  to  be  a  Scheduled  Caste.  1  want  that  this  restriction  also  be  lifted  up.

 Coming  to  the  amount  spent  for  the  upliftment  of  Harijans,  I  would  like  to  pointout
 that  bulk  of  the  amount  was  spent  on  establishment,  and  a  very  few  percentage  was  spent  for
 the  improvement  of  their  Jot.  Therefore,  1  request  the  Government  to  see  that  more  and  More

 amount  is  spent  for  their  improvement.

 If  the  aim  of  the  Government  is  to  eliminate  poverty  amongst  the  Harijans  and  to

 raise  their  Social  status,  they  should  Provide  more  funds  to  them.  Much  has  been  said  in  and
 out  of  Parliament,  regarding  the  converts  among  the  Harijans.  It  is  said  that  those  who  have
 been  converted  into  Christianity  or  Islam,  wil]  not  be  given  any  facility  or  privilege.  But
 we  must  look  into  the  circumstances  which  led  them  to  embrace  other  faith.  They  have  changed
 their  religion  in  a  state  of  shear  helpnessness.  Had  thev  been  treated  as  even  human  beings  in  the

 Society,  they  would  not  have  changed  their  religions.  If  a  Harijan  becomes  collector  or  any  high
 official,  the  peon,  who  may  belong  to  caste  Hindu  feels  shy  of  giving  respect  to  him.  In  fact  a
 scheduled  caSte,  remain  scheduled  cast  in  the  eyes  of  society  whatever  position  he  may  assume.
 But  On  the  contrary,  a  Christian  convert  or  Muslim  convert  enjcys  the  same  status  in  society
 that  a  caste  Hindu  has,  although  economically  they  may  not  be  well-off.  Therefore,  the  problem  is
 more  of  social  nature  than  of  economic.  Hence  the  remedy  for  this  state  of  affairs  is  to  improve
 the  condition  which  led  them  to  change  their  religion.  It  remains  a  fact  that  even  after  being
 converted  into  Christianity  or  Is]jam,  these  people  cannot  relinquish  their  age  old  beliefs,  habits
 and  culture.  Conversion  does  not  change  their  caste  structure.  Religion  should  be  viewed  diffe-
 rent  from  caste.  Therefore,  these  converts  also  should  be  treated  as  Tribals.

 There  are  several  castes  in  our  country,  on  whom  we  have  not  paid  any  attention.  For

 instance,  the  Dhimar  caste  are  living  in  villages  in  large  numbers.  They  earn  their  livelihood

 by  catching  fish  from  ponds.  But  the  Government  has  taken  the  fond  in  its  possession  and
 these  Poor  people  had  to  loose  their  means  of  livelihood.  The  Government  shoulde  onsider
 their  case.

 The  Government  say,  that  they  distribute  land  to  Harijans,  make  proper  arrangement
 for  the  construction  of  buildings  for  them.  In  Bombay  there  is  a  society  of  Harijans  which

 demands  that  land  be  distributed  to  them.The  law  states  that  land  and  buildings  should  be  made

 available  to  them  free  of  cost.  But  even  after  20  years,  they  did  not  get  even  a  piece  of  land.

 Therefore,  I  urge  the  Government  to  consider  their  case  and  take  adequate  measures  to  remove

 their  difficulties.

 श्री  कमलनयन  बजाज  :  जब  महात्मा  गांधी *** ***
 "  see

 अध्यक्ष  महोदय  :  वे  अपना  भाषण  कल  जारी  रखें
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 att  To  रह  ठाकुर  :  मेरा एक  निवेदन  पश्चिम  बंगाल  सरकार  का  मुख्य

 सचिव  अनुसूचित  जाति  का  व्यक्ति  था  ।  उन्हें  केवल  इस  कारण  से  कि  ये  अनुसूचित  जाति  के

 उस  पद  से  हटा  दिया
 गया  है  ।  उनका  नाम

 है
 श्री  सुकुमार  मल्लिक  ।  मेरी  माँग  यह  है  कि  उन्हें  बहाल

 किया  जाए  ।

 इसके  पश्चात  लोक  सभा  25  1970/4

 1892  के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  clock  on  Wednesday,
 November  25,  1970/Agrahayana  4,  1892  (Saka).

 es

 न्यू  इण्डिया  प्रिटिंग  खुरजा  |
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